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 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  clock

 J
 wera  महोदय  पीठासीन हुए

 हि

 Mr  Speaker  in  the  chair  f

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUE  ONS

 राष्ट्रीय  उद्योग  विकास  निगम

 श्री  यदा पाल  सिह

 श्री  बिदानचन्द्र  सेठ न
 १०८८

 थ  श्री  भी०  प्र०  यादव

 |_a¥  धवन

 कया  उद्योग  मंत्री  यह  बतानेਂ  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  राष्ट्रीय  उद्योग  विकास  निगम  ने  झपना  कार्यक्षेत्र बढ़ाने  के

 सरकार  से  शभ्रनुमति मांगी  है  ;  कौर

 यदि  तो  उस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 उद्योग  मंत्री  कानूनगो )  जी  नहीं  ।

 प्रदान ही  नहीं  उठता

 Shri  Yashpal  Singh :  May  I  know  the  amount  of  money  given  to  compa-
 nies  given  by  the  ‘Corporation  and  the  number  of  instal  ments  that  have
 been  repaid  ?

 श्री  कान  नगों
 Its  report  is  presented.  निगम  का  काम  कपड़ा  और  पटसन

 उद्योग को  ऋण  देना  है  ।  मुझे  विशिष्ट  ay
 की

 सही  राशि  मालूम  नहीं  है
 ।

 किन्तु  मैं  समझता  हूं

 कि  पटसन  उद्योग  उसने  ६०  करोड़  रुपये  के  लगभग  ऋण  दिये  हैं  ।

 YORE  4039



 Oral  Answers  April  17,  1964

 Shri  Yashpal  Singh  :  How  many  instalments  have  been  repaid  and  how

 many  are  still  to  be  paid ?

 श्री  कानूनगो
 :

 सभी  कीमतें  पुरी  दी  जा  रही  हैं
 ।

 कोई  राशि  बकाया  नहीं  है
 ।

 श्री  स०  मो ०  बनर्जी  :  क्या  राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  निधम  की  ग्रोवर  कुछ  बन्द  हुए  कपड़ा

 एककों  को  ऋण  दिया  गया  ate  यदि  तो  कुल  कितनी  राशि  ogo  में  दी  गई  है  ate  कितने

 एकड़ों  ने  काय  श्रारम्भ कर  दिया  है  ?

 श्री  कानूनगो
 :  मुझे  इसका  पक्का  पता  नहीं  है  ।  मैं  नहीं  कि  इस  निगम  ने  किसी

 बन्द  हुए  मिल  को  कोई  ऋण  दिया  है
 ?

 श्री  वारियर  :  कया  सरकार  cate  औद्योगिक  एककों  के  ब्यान  की  कौर  दिलाया  गया  हैं

 कि  ऋण  मंजूर करने  में  प्र साधारण  विलम्बਂ  किया  जात  है  कौर  जब  मंजूरी  दी  जाती  है  तो

 पूरा  हो  चुकने  के  कारण  उन  ऋणों  का  लाभ  नहीं  उठाया  जाता  ?

 श्री  कानूनगो  :  इस  मामले  पर  पहले  कई  अवसरों  पर  ध्यानपूर्वक  विचार  किया
 जा  चुका है

 arc  विलम्ब  का  कारण  यह  होता  है  कि  पक्ष  तथा  उनके  सोलिसिटर  प्रत्याभूति  के  दस्तावेज़  पेश

 नहीं  करते
 |

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya :  How  much  loan  has  been  given

 by  the  Corporation  so  far  ?

 Shri  Kanungo  :  I  don’t  know  the  exact  figures.  Whatever  knew  have

 stated.

 श्री  इमाम  लाल  सर्राफ  :  क्या  ऋणों  का  उपयोग  कपड़ा  निर्माण  मशीनरी  को  श्राधुतिक  ढंग  का

 स्वचालित  बनाने  के  लिये  किया  जाता  यदि  तो  क्या  सरकार  को  ag  सुचना  मिली  है

 कि  उन  औद्योगिक  एककों  ने  ये  ऋण  लेने  के  बाद  कितनी  प्रगति  की  है  ?

 श्री  कानूनगो
 :  पटसन  मिलों  का  सारा  कताई  श्रतुभाग  आधुनिक  ढंग  का  कर  दिया

 गया हैं

 श्री  उद्योगों  को  वित्त  देने  को  छोड़  यह  निगम  उद्योगों  के  संतुलित  विकास  के

 सम्बन्ध  में  कोई  काम  नहीं  करता
 ।

 जैसा
 कि

 प्राक्कलन  समिति  ने  सुझाव  दिया  क्या  इसको  समाप्त

 किया जा  रहा  है  क्योंकि  इसका  काम  अन्य  वित्तीय  अभिकरणों  के  द्वारा  किया जा
 सकता

 are  यदि  ऐसी  बात  नहीं  तो  क्या  सरकार इस  निगम  के  कार्यों  का  विस्तार  करने  विचार

 कर
 रही

 ?

 श्री  कानूनगो  :
 वास्तव  में  यह  निगम  दूसरा  संवर्धन  काय  कर  रहा  है  कौर  इस  संगठन

 के

 द्वारा  प्रारम्भिक  श्रवस्थाशओं  में  अ्रधिकांश  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों का  संविधान  किया  है
 |  इसका  अपना

 परामर्श  कक्ष  है भ्रौर वहू जम्मू तथा वह  जम्मू  तथा  काश्मीर एवं  विभिन्न  राज्य  सरकारों के  लिये  परामर्श  का  काय

 कर  रहा  हैं  ।

 श्री  बासप्पा  :  विकास  कक्ष  भी  तो  है  ।

 श्री  कानूनगो
 :

 जी  नहीं  oe #  के  के
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 थी  रंगा :  हमें  बताया  गया  था  कि  उत्तर  प्रदेश  तथा  बिहार  के  बहुतेरे  चीनी  मिलों  के  पुनः

 स्थापन एवं  जीर्णोद्धार  की  आवश्यकता  है  ।  क्या  चीनी  मिलों  को  झ्राघुनिक  ढंग  का  बनने  के  निमित्त

 ऋण  देने  का  प्रयत्न  किया गया  है  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 कपड़ा  तथा  पटसन  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  ऋण  देने  का  काम  इस  निगम
 का

 काम  है  शर  इसको  हटा  भी  दिया  गया  है  क्योंकि  वह  काम  भाई  एफ०  सी ०  के  नाम  चला  गया
 |

 चीनी मिल  argo  एफ० सी  ०  से  ऋण  ले  सकते  हैं  ।

 श्रीमती  सावित्री  निगम  :  क्या  मंत्री  के  पास  कोई  शिकायत  ars  है  कि  अघिकतर  ऋण  या  तो

 एकाधिकार  सोथो  या  उनके  उपग्रहों  को  दिये  जाते  हैं  ate  यदि  तो  सरकार  ने  नवागंतुकों

 को  ऋण  मिल  इसके  लिये  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 श्री  कानूनगो  :  पटसन  मिलों  के  कोई  नवागन्तुक  नहीं हैं

 ं  कारों  का  निर्माण

 +

 (tt  प्र०  रख  चक्रवर्ती  :

 *one
 श्री  महेश्वर  नायक

 :

 |  थो  प्र०  चे  बस ग्रा  :

 डा०  महादेव  प्रसाद
 :

 कया  खान  कौर  भारी  इंजोनिर्यारिग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 (#)
 क्या  यह  सच  है

 कि
 खेती  के  ट्रैक्टर  तैयार  करने  के  लिये  कुछ  लाइसेंसशुदा  कारखानों  ने

 सन्तोषजनक
 प्रगति  नहीं  की  है  जिसका  नतीजा  ag  हुआ  है  कि  मांग  लाइसेंसशुदा  क्षमता  का

 फक

 बराबर  बढ़ता
 ही

 जा  रहा  है  ;  शर

 यदि
 तो  इस  स्थिति  का  मुकाबला  करने के  लिये  क्या  कदम

 उठाने  का  विचार

 ?

 खान  कौर  भारी  इंजीनिर्यारग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्र०  भर  :  कौर

 US)
 यह

 सच  है  कि
 कृषि  ट्रैक्टरों  के  निर्माण  के  लिये  श्रनुश्िप्त  एककों  द्वारा

 की
 गई  प्रगति

 क
 जैनव  नहीं  झर  उत्पादन  मांग  से  बहुत  कम  gar  है  ।  स्थिति  को  सुधारने

 की
 दुष्टि  कृषि  ट्रैक्टरों

 निर्माण
 की

 ७  क्षमता  का  लाइसेंस  देने  पर  लगा  gary  प्रतिबन्ध  हाल  ही  में  हटा  दिया  गया  है

 पौर  रुचि  रखने  वाले  पक्षों  से  नई  श्रेणियां  मांग  गई  हैं
 ।

 बहुत  सी  योजनायें भाई  हैं  शौर
 धीन

 हैं
 ।

 पुर्जो  site  कच्चे  माल  तथा  पूंजीगत  माल  के  श्रायात  के  जिनकी  उनके  निर्माण

 Uc  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  होती  अधिक  विदेशी  मुद्दा  का  नियतन  करके  वर्तमान

 एककों  में  उत्पादन  बढ़ाने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।

 Wrote
 चक्रवातों

 :
 उन्होंने  वांछनीय  प्रगति  न  होने  में  अपनी  असमर्थता  के

 कया  वशिष्ट

 रण  बताये  हैं  बौर  क्या  सरकार  ने  उनकी  कठिनाइयों  को  प्रा  करने  का  प्रयत्न  किया  है
 !

 शी  प्र०  to  सेठी  :  उनको  जो  कठिनाइयां  बराती  हैं  उनका  उल्लेख  मुख्य  प्रदान
 के

 उत्तर  में

 चुका  है  ।

 404] Voy



 फा
 Oral  Answers  Chiatra  28,  1964

 (Saka)

 श्री  प्र०  रं
 ०  चक्रवर्ती  :

 इस दृष्टि से  कि  उत्पादन  की  लागत  एक  अत्यावश्यक तत्व  होता  है

 शर  इसे  बड़े  पैमाने  के  उत्पादन  के  द्वारा  ही  कम  किया  जा  सकता  सरकार  छोटे  एकक  बनाने

 के  इन  सब  विचारों
 को

 समाप्त  करने  शर  लागत
 को

 कम  करने  के  हेतु  से  बड़े  पैमाने  के  उत्पादन  के

 लिये  बहुत  बड़े  एकक  स्थापित  करने  का  विचार  कर  रही  है  ?

 खान  कौर  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री
 fro  :  जिन  एककों  को

 लाइसेंस  दिये  जा  चुके  उन  को  पुरी  क्षमता  तक  पहुंचना  होगा  ।  तब  लागत  में  कुछ
 कमी

 हो
 सके

 ।  परन्तु  अरब
 तक

 समूची  स्थिति  पर  विचार  कर  रहे  हैं  कौर  ट्रैक्टरों  का  उत्पादन

 बढ़ाया  इसके  उपाय खोज  रहे  हैं  |

 श्री  विश्वनाथ राय  :  देश  में  ट्रैक्टरों  के  निर्माण  के  लिये  की  गई  कार्यवाहियों
 को

 देखते

 क्या  भारत  चालू  योजना  के  अन्त  तक  ट्रैक्टरों  के  मामले  में  स्वावलम्बी  हो  सकेगा
 ?

 श्री  चि०  जी  हम  चौथी  योजना  के  अन्त  तक  स्वावलम्बी  बनने
 क

 गया

 करेंगे  ।

 थी  gata  gear  :  चूंकि  सरकार  के
 पास  ट्रैक्टर  बनाने  के

 लिये  इन  एककों
 को  स्थापित

 करने  के  बहुत  से  प्रस्ताव  वास्तव  में  किस  प्रकार  के  ट्रैक्टर  बनाने  का  विचार  है
 ?

 श्री  च०  सेठी  :  इस  बिजली  चालित  हल  जो  भ्रनुमोदित  र. लडमास्टर

 अपितु-वी-  श्र  कुवैती  |  हमने  जैटर  और  इन्टरनेशनल  हार्वेस्टर  भी  श्रतुमोदित  किये  हैं  |

 श्री  रंगा  :  क्या  कारण  है  कि  सरकार  उन  लोगों  की  सहायता  करने  के  कोई  विशेष  प्रयत्न

 नहीं  जिन्हें  योग्य  समझा  गया  है  प्रिया  इस  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  के  लिये  ये  लाइसेंस  देना

 क्यों  वांछनीय  नहीं  समझा  जो  उन्होंने  इन  सार्थों  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  अपने  सामने  रखा  है
 ?  मैंने

 इस
 को

 एक  बार  पहले  भी  सभा  में  किन्तु मैं  देखता  हूं  कि  सरकारी  क्षेत्र
 भी

 इसको

 नहीं  कर  सकता  श्र  गैर  सरकारी  उपक्रम  की
 भी

 सहायता  नहीं
 की

 जातीਂ  कौर  केवल
 उनको

 लाइसेंस  ही  दिये  जाते  हैं  ।

 श्री  fro  सुब्रह्मण्यम  :
 यही  कठिनाई  गर  सरकारी  उपक्रमों की  है

 |  यही  कारण

 हैं  कि  हम  ट्रैक्टर  बनाने  के  उद्देश्य  के  लिये  बड़ी  सरकारी  उपक्रम  परियोजना  बनानेਂ  का  विचार  कर

 रहे  हैं
 ।

 Dr.  Govind  Das  :  The  hon.  Minister  has  just  now  stated  that  Government
 was  considering  to  start  production  of  tractors  in  the  publicsector.  Is  it  not  possible
 to  manufacture  such  tractors  in  Gun  Carriage  Factory  and  similar  other  facto-

 ries,  where  Shakti-Vahan  trucks  are  being  manufactured  at  present  ?  Neces-

 sary  adjustment  could  be  made  for  this  purpose.

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम
 :  ऐसा  संभव  नहीं  है  ।  हमें  इसका  आयोजन  पूरक  फैक्टरी  में

 करना  होगा  |

 श्री  हरिश्चन्द्र  किन  राज्य  सरकारों  ने  सरकारी  क्षेत्र  में
 ट्रैक्टर  बनाने  के  लिये  इक़ाइक

 स्थापित  करने  के  q
 Ca mee लये  लाख  सेंस  मांगे  हैं  शर  उनको  कितनी  तरजीह  दी  जायेगी  ?

 Yor?  4042



 १७  १९६६४  मौखिक  उत्तर

 a

 श्री  चि०  :  पंजाब ने  मांगा हैं  ae  विच
 1.0  नग  et
 rypeyyor उ  ।  अन्य  राज्य  सरकारों  ते  भी

 wrt  क्षेत्रों  में  सरकारी  क्षेत्र  में  परियोजना  स्थापित  करने  के  लिये  लिखा है  ।
 राजस्थान

 ने  भी

 लिखा  है
 ।

 किन्तु  पंजाब  ने  लिये  लाइसेंस  मांगा  है
 ।

 थ्रो  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  कितना  श्रीमान  दिया  जाता  है  ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम :  यह  विचाराधीन है  प्रौढ़  हम  राज्य  सरकारों  की प्रार्थनाश्रों पर  विचार
 ।

 Shri  Y.S.  Chaudhary  .  In  view  of  the  need  for  increasing  agricultural
 ‘production  ;  certain  new  firms  have  been  given  licences  for  the  manufacture
 of  tractors.  May  I  know  when  those  firms  will  start  production  and  when  the
 cases  of  such  units,  as  have  not  yet  started  this  work,  will  be  finalised  ?

 Shri  P.C.  Sethi  :  We  will  be  in  position  to  manufacture  five  thousand
 tractors  in  1965  and  six  thousand  in  1966,  and  efforts  are  being  made  to  over-
 come  difficulties  of  foreign  exchange.

 सरकारी  उपक्रमों  A  भरती  के  नियम

 RORY.
 श्री  यशपाल सिह  क्या  उद्योग  मंत्री  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  सरकारी  उपक्रमों  में  भरती  के  लिये  श्रादशं  नियमों  को  प्रति  रूप  दे  दिया  गया

 हैं ;  सौर

 यदि  हां  तो  क्या  उन  नियमों  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी  !

 उद्योग  मंत्री  कानूनगो )  :  सरकारी  क्षेत्रीय  उपकरणों  माग  दर्शन  के  हेतु  भरती

 के  नमने  के  नियमों  को  after  अन्तिम  रूप  दे  दिया  जाएगा  ate  वे  उपक्रमों  को  भेज  दिये  जायेंगे  ।

 जी  हों  ।  नियमों  के  अन्तिम  रूपेण  तैयार  हो  जाने  पर  उनकी  एक  प्रति  सभा  पटल  पर

 रख  दी  जाएगी  ।

 Shri  Yashpal  Singh  :  Have  Government,  consulted  U.P.S.C.  in  this
 matter  ?

 शो  कानूनगो :  नहीं  ।  यह  काम  पुरा  हो  जाता  ;  परन्तु  प्रावधान समिति  ने  अपने  १५६वें

 प्रतिवेदन में  कुछ  सुझाव  दिये  ea  उसी  प्रक्रिया  को  झ्रपनायेंगे  ।

 Shri  Yashpal  Singh  :  To  what  extent  the  State  Governments  have  been
 consulted  ?  Will  Government  keep  this  work  fully  under  their  own  control
 or  it  can  be  entrusted  to  State  Government  also  ?

 Shri  Kanungo  These  public  undertaking  are  under  the  Central
 Government  and  the  State  Government  do  not  come  in  the  picture.

 श्री  कपूर  सिह  क्या  निकट  भविष्य  में  अखिल  भारतीय  सरकारी  उपक्रम  प्रबन्ध  या  औद्योगिक

 सेवा  बनाने  का  विचार  है  ?

 श्री  कानूनगो  :  जी  नहीं  ।
 ये

 नियम  प्रत्येक  निगम के  लिये  केवल  मागंदर्शना्थ  हैं  ।  प्रत्येक

 निगम  कानूनी  एवं  संविधानिक  रूप  से  स्वतन्त्र  वह  अपने  निर्णय  कर  सकता  है  तौर  भरती

 कर  सकता है  ।  यह  केवल  लाह
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 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  To  waht  extent  reser  vation  has  been

 made  for  Harijans  under  the  rules  which  have  been  framed  ?

 Shri  Kanungo  :  When  rules  are  presented  it  will  be  known.

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी
 :  इस  समय

 भरती  की  जाती  है
 ?

 यदि  नमूने  के  नियम  नहीं

 इस  समय  किने  भरती  नियमों  का  पालन  इन  उपक्रमों  में  किया  जाता  हैं  ?  क्या  प्रत्येक  निगम

 के  लिये  पृथक  नियम  हैं  या  भरतीਂ  के  समान  नियम  हैं
 ?

 श्री  कानूनगो  :  जी  नहीं  ।  एक  परिपत्र  है जिसका  सरकारी  उपक्रमों  द्वारा  पालन  किया
 जाता

 है  ।  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखीਂ  हुई  है  ।  मोटे  तौर  पर  प्रक्रिया  यह  है  कि  एक  निश्चित  प्रक्रम  के

 ऊपर  भरती  अखिल  भारतीय  विज्ञापन  द्वारा  करनी  पड़ती  है  ।  उसके  नीचे  भरती  स्थानीय  स्तर

 पर  की  जाती है  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya:  My  question  has  not  been:
 answered.

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  सरकार  ने  एक  वैज्ञानिक  एवं  प्रबन्धकीय  पूज  बनाया  था  कौर

 उसमें
 भरती  की  थी  ।  पुज  का  क्या  अ्रनुभव  हुआ

 ?
 उसको  क्यों  समाप्त  रहा

 है

 श्री  वह  पुंज  क्षेत्र  सभी  उपक्रमों  के  लिये  नहीं  बनाया  गया  था
 ।

 वह  गृह  मंत्रालय द्वारा
 आयोजित  था  ।  मुझे  मालूम  नहीं  कि  वह  विद्यमान  है  या  नहीं  ।  यह  मदन  श्रम  मंत्रालय से  पूछा

 जाए ॥

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर :  यह  प्रमुख  रूप  से  इन  उपक्रमों के  लिये  है  ।  ced  वह  कहते  हैं
 उ  न  को  मालूम नहीं  |  यह  की  बात  उस  पुंज  का  क्या  अप्रतनभव रहा ? ्य रहा  ?

 श्री  कानूनगो :  मैं  ने  कहा
 कि

 यह  गृह  मंत्रालय  के  प्रशा ना धीन  था  ।

 श्री  सुरेख्द्रनायद्विव  दी  :  जी  नहीं  ।  वह  उद्योगों  के  लिये  था  शौर  उद्योग  मंत्री  को  मालूम  नहीं  ।

 श्री  हरिहरन  यह  सच
 *

 कि  सेवा  कम  चारी  गृह  मंत्रालय  द्वारा  प्रशासित  होते  हैं

 परन्तु  यह  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों
 के

 लिये
 बनाया

 गया  था  |  इस
 के  सम्बन्ध में  उपक्रमों  का  भ्

 क्या है  ?  उपक्रमों को  इस  क्षेत्र  से  क्या  कठिनाइयां
 थीं

 ?
 उ  न  का  रवैया  उस  पुंज  के  बारे  में

 कसा
 ६.

 श्री  नमूने  के  नियमों  का  विचार  नया  नहीं  ?  ।  वह  कई  वर्षों  से  बनाये  गये  हैं  ।  जहां तक

 औद्योगिक  प्रबन्ध  पुंज को
 प्रश्न  गह  मंत्रालय  ने  भरती  की  थी  ६:  वही  इस  का  प्रशासन  करता है  ॥.

 उस
 विशिष्ट

 सेवा
 के

 कार्य  के  मूल्यांकन  के  बारे  में  सूचना  राज  मेरे  पास  नहीं है

 Shri  Tan  Singh  :  What  are  the  factors  which  have  led  to  the  need  for

 framing  these  rules  ?  If  the  Government  thinks  that  by  framing  these  needed.

 rules,  all  undertakings  would  be  brought  at  an  uniform  standard,  why  the

 constitution  of  a  central  service  is  not  considered  necessary  ?

 श्री  कानूनगो  :
 मैं  ने  बताया है  कि

 प्रयेक  समवाय
 का  पृथक  कानूनी  भ्रातृत्व है  पौर  ये  नियम

 उन  के  लिये  अनिवार्य नहीं  हैं  ।  ये  केवल  crea तथा  मागं  दर्शन के  लिये  हैं  ।
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 २८  १८८६  (3%)  मौखिक  उत्तर

 श्री तन  सिंह  :  फिर  इस  की  शभ्रावव्यकता क्या  छ

 श्री  रामनाथन  चेट्टियार  :  क्या गह  उद्योग  मंत्री  सरकारी  क्षेत्र  उपक्रमो ंके  लिए

 बनाये  गये  नियमों  के  लिये  उत्तरदायी  है
 ?

 थ्री  कानूनगो  :  योग  मंत्रालय सरकारी  उपक्रमों  का  समन्वय करता  है

 श्री  रामनाथन  चेट्टियार  :  मैंने  पूछा  था
 कि

 सरकारी  उपक्रमों  के  लिये  नियम  बनाने  के
 लिये

 गह  मंत्री  उत्तरदायी  हैं  या  उद्योग  मंत्री
 ?

 श्री  कानूनगो  :  ये  प्रशासनिक  नियम  हैं  ौर  नियम  केवल  नमने  हैं  ।  उद्योग  मंत्रालय इन  के  लिये

 उत्तरदायी  ह  |

 श्री स०  मो ०  बनर्जी  :  क्या मा  ०  मंत्री  को  मालूम  है  कि  सरकारी  उपक्रमों में  भरती  के  मामलें  में

 पक्षपात  प्रौढ़  भारती  जावेद  बहुत  चलता  हू  प्रौढ़  यदि  तो  इन  को  यदि  समाप्त  नहीं  कर  सकते

 तो  हल  करने  के  लिये  क्या  किया  जा  रहा  है
 ?

 अ्रध्यक्त  महोदय  :
 उन

 के  मा्गंदशंन के  लिये  नियम  बनाये जा  रहे  यदि उन  में  उपबन्ध न

 होतो  वह  पुछ  सकते हैं  ।

 श्री  स०  मो ०  बनर्जी  :  क्या  सरकार  इस  बात  को  ध्यान में  रखेंगी कि  इन  उपक्रमों  मैं

 पक्षपात  हो  रहा है  प्रौढ़  उन  को  हल  करने  के  लिये  समुचित  नियम  बनाएगी
 ?

 श्री  कानूनगो :  यह  बात  ऐसी  है  कि  क्या  श्राप  ने  अपनी  पत्नी  को  पीटना  बन्द  कर  दिया है  0.0

 मैं  माननीय  सदस्य  को  धारणा  की  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  ।  नियम  सरकारी  उपक्रमों  में  तमंचा  रियों
 की  अधिक  कुशल  भरती के  लिये  बनाये जाते  हैं  ।

 meat  महोदय  :  इस  सुझाव  को  ध्यान  में  रखा  जाये  |

 श्री  विभिन्न  मंत्रियों
 के  बीच  भ्रम  दिखाई  देता  ।  कुछ  दिन पुर्व॑  जब  मैंने  सुझाव  दिया

 कि  इस  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  प्रबन्ध  कौर  भरती  के  लिये  afar  भारतीय  सेवायें  बनायी

 मैंने  सोचा
 कि

 भारी
 उद्योग  मंत्री  इस  सुझाव

 को
 स्वीकार  करने  को  तैयार  हैं

 ।  परन्तु इस  मंत्री का
 उत्तर

 यह  स्पष्ट  करता  हूं  कि  प्रत्येक  सरकारी  उपक्रम  अपने  नियम  बनाने  अपने  कर्मचारी  भरती  करने में

 पुर्णतया  स्वतन्त्र  हू
 ।

 मैं  सरकार  से  प्राथेनां  करूंगा  कि  कम  से  कम  इस  विशिष्ट  मामले  पर  कुछ  कौर  विचार
 किया  जाए  कौर  स्वर्गीय  डा०  श्यामा  प्रसाद  मकर्जी  द्वारा की  गई  रानी  पेशकश  को  क्रियान्वित

 करने  का  प्रयत्न  किया  जब॑  वह  इस  मंत्रालय  के  प्रभारी  कि  इन  उपक्रमों का  प्रबन्ध  करने  के

 लिये  सरकार की  सहायता  करने के  लिये  इस  देश  में  ऐसी  सेवा  बनाई  जाएगी ?

 भी  कानूनगो  :  उत्तरों  में  कोई  विरोध  नहीं  ।  इस्पात  मंत्रालय के  प्रभारी  मेरे  साथी  सब  से  अधिक

 निगमों को  चलाते  हैं  गर  जो  प्रशासन या  उत्तर  उन्होंने  दिया  वह  दे  सकते  हैं
 ।  इस  मामले  F

 केन्द्रीय  सरकार  के  ६०  उपक्रम हैं  ।  मैंने  अपने  उत्तर  में  कहा  कि  समवाम  का  पृथक  कानूनी  अ्रस्तित्व

 हैं  ।

 श्री  उन्होंने  उत्तर  नहीं  दिया  ।  कया  वह  पुर्निवचार  करेंगे
 ?

 geal  महोदय  यह  एक  ware  ।
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 भू-विज्ञान  सम्बन्धों  नक्शों  की  चोरी

 FOR.  श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :

 क्या  खान  कौर  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  भूविज्ञान

 सम्बन्धी  नक्शों
 की

 चोरी  के  सम्बंध
 में  १०  q&av  के  ग्रल्पसुचना प्रदान  संख्या  ६  के  उत्तर

 के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  भारत  के  भूतत्वीय  परिमाप  के  कलकत्ता  कार्यालय  में  पाकिस्तानी  राष्ट्र जन  नियुक्त

 यदि  तो  कितने  ।

 VEXE  में  किसने  जाच  की  थीं  ;  atk

 क्या  जांच  विशेष  पुलिस  स्थापना  श्रीवास सी  ०  भाई  बी ०  को  सौंपी गई  थी
 ?

 नादता S4YHAT  खर्च  : खान  ate  भारी  इंजीनियरिंग  में

 (*)  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 शौर  जांच  भारत  के  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  विभाग  के  ३  वरिष्ठ  अघिकारियों  की  एक

 समिति  द्वारा  की  गई  थी  ।  जिस  के  सभापति  प्रशासन  ate  सकता  के  प्रभारी  उपनिदेशक  थे  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :
 प्रदान

 के  भाग
 कौर

 )  के  उत्तर  नहींਂ  से
 तो

 यह
 धारा

 निकलता  है  कि  राज  कोई  पाकिस्तानी  राष्ट्र जन  नियुक्त  नहीं  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  किसी

 समस  कौर  qexe  में  प्रिया  उस  के  वास  पास  भारत  के  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  के  कलकत्ता

 कार्यालय में  पाकिस्तानी  राष्ट्र  नियुक्त  थे  ?

 खान
 कौर  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री

 fro  :  १९५६
 में  यह

 जांच
 की

 गई  थी  कि  क्या  वहां  पर  पाकिस्तानी  राष्ट्र जन  था  :  वहां  कोई  नहीं  था  |

 श्री  हरि  बिष्णु  कामत :  प्रश्न के  भाग  कौर  का  उत्तर  है
 कि

 प्रशासन  प्रौढ़

 के  उपनिदेशक  ने  जांच  की  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  ऐसे  गम्भीर  मामले  में  जांच  के  लिये  सी
 ०  भाई

 अथवा  विशेष  पुलिस  स्थापना की  सहायता क्यों  नहीं  ली  गई  ?  उन  से  सहायता के  लिये  प्रार्थना

 न  करने के  क्या  कारण  थे  ?

 श्री  fro  सुब्रह्मण्यम
 :  प्रदान

 यह
 था  कि

 क्या  वहां  कोई  पाकिस्तानी  राष्ट्रजन  था
 ।  कर्मचारियों  की

 डी०  सूची  की  छानबीन  की  गई  थी  गौर  प्रत्येक
 मामले  की  जांच  की  गई  थी  कौर  वहां  कोई

 तानी  राष्ट्र जन  नहीं  था  ।  गुप्तचर  विभाग  की  सहायता  लेने  से  क्या  फायदा  है  ?

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  : प्रश्न यह  था  कि
 क्या  वहां  चोरियां  हुई  ff{—  पाकिस्तानी

 नहीं  ७  ०  के  ee

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :
 वहां  कोई  चोरियां नहीं  हुई

 ।
 मैं

 इ  स
 बात  पर  जोर  देता  रहा  हं

 कि
 वहां  कोई

 चोरी  नहीं  हुई ।

 श्री  हरि  बिष्णु  कामत  :  क्या  वहां  कोई  नियमित  स्टाक  रजिस्टर  है
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 --  १७  १९६४  मौखिक  उत्तर

 aft  चि०  सुब्रह्मण्यम :  हमारे पास  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  विभाग
 में  सभी  नक्शों  दस्तावेजों

 की  एक  सुची  हम  हर  वर्ष  उसकी  जांच  करते  हैं  कौर  यह  देखने  का  प्रयत्न  करते  हैं  कि  क्या

 दस्तावेज वहां  पर  हैं  ।  कभी  TH
 यह  पता  नहीं  लगा  है  कि  कोई  नक्शा  दस्तावेज  गुम  है  |

 अनधिकृत  बिजली  करघों  कौ  गणना

 ह..|  -हूहू
 ल०

 जाधव
 :

 थ  ७७
 श्री  4  जप  : FOR}

 af
 थी  लोनी कर  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सूती  कपड़ा  तैयार  करने  वाले  अनधिकृत  बिजली  करघों  की

 गणना  पुरी  हो  गयी

 विभिन्न  राज्यों  भ्र  राज्य  क्षेत्रों  में  कितने  कितने  afar  म्रनघिकृत

 बिजली  करघे  ak

 अनधिकृत बिजली  करघों  को  वैध  बनाने के  लिये  वस्त्र  आयुक्त

 के  पास  कितने  आवेदन पत्र  पड़े  हुए  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर
 रखा  जाता

 है  ।
 में  रखा  गया  ।  देखिये

 संख्या  एल०  उठी  २७४३/६४]

 श्री  मा ०  ल०  जाघव  :  बिजली  करघों  को  नियमित  करने  के  संबंध  में  सरकार  की  क्या  नीति

 है  ?

 श्री  कानूनगो  :  नियमित  करने  की  अन्तिम  तिथि  समाप्त  हो  गई  है
 ।

 श्री  दा ०  न्‌०  जाधव  नियमित  करने  के  लिये  आवेदन  पत्र  कब  से  विचाराधीन  पड़े  हुए  हैं
 ?

 श्री  कानूनगो  :
 विचाराधीन  =F E24

 श्री  शिवाजीराव  दं
 ०  देशमुख  १-४-१९६१  को  अनधिकृत  ferret  करघों  की  स्थिति

 थी ?

 थ्री  कानूनगो  :  १-४-१९६१  को  ?
 मैं  इस  की  जांच  नहीं  कर  सकता  |  लगभग  &0,000  बिजली

 करघों  को  नियमित  किया  गया  था  ।

 थ्री
 शिवाजी राव  देशमुख  :  मेरा  प्रदान  यह  था

 कि  4-¥-98R9  को  भ्नघिकृत  बिजली

 करघों की  क्या  स्थिति  थी  :
 उत्तर  यह  दिया  गया  है  कि  €०,०००  बिजली  करघों  को  नियमित  किया

 गया हें

 थी
 कानूनगो

 ;
 हम  नहीं  जान  सकते  कि  कितने  seating

 करे
 थे  ;

 ग्रनधिक्ृत
 जांच

 करने
 के

 लिये
 हमारे  पास  कोईਂ  व्यवस्था  नहीं  है  ।
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 श्री  रामनाथन  चेट्टियार  :  मेरा  एक  व्यवस्था  शनि  है  ।  जब  तक  बिजली  करघे

 नहीं  होंगे  उन्हें  नियमित  कैसे  किया  जा  सकता  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :
 यही  बात  तो  मंत्री  कह  रहे  हैं  कि  उन  में  से  इतने  करघों  को  निमित  किया  गया

 इस  का अरथ  हुमा  कि  वे  अनधिकृत थे

 श्री  रामनाथन  चेट्टियार
 :  मेरे  माननीय  मित्र  का  प्रश्न  9-%-F ERY  को  क्या

 स्थिति  थी  ।  माननीय  मंत्री  कहते  हैं  कि  €०,०००  करघों  को  नियमित  किया  गया  ati  बिना

 maga  हुए  उन्हें  नियमित  कसे  किया  जा  सकता हें  ?
 .  .  .

 )

 महोदय
 :

 तीनों  के  तीनों  सदस्य  खड़े  क्यों  हो  रहे  हैं  ?  को  दोहराने  की  झावर्यकता

 नहीं है  ।

 श्री  दिवाजीराव दं  ०  देशमुख  :
 मैं  १  १९६१  के  महत्व  को  नहीं  बता  सका  हु

 उस
 तारीख  के  बाद

 दण्डात्मक
 उत्पादन  शुल्क

 लगाया
 गया  था

 ।
 इसी  लिये  हम  यह  जानने  के  इच्छुक हैं

 कि  उस  तिथि  विशेष  को  अनधिकृत  बिजली  करघों  की  क्या  संख्या  थी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बताना  संभव  नहीं है  कि  अनधिकृत  बिजली  करघों  की  क्या  संख्या  थी

 कयोंकि  जब  तक  वे  प्र  केट  नहीं  होते  उन  का  पता  नहीं  लगता  कौर  वे  तब  ही  प्रकट  होते  हैं  वे  नियमित

 होना  चाहते  हैं  |

 श्री  कानूनगो  :  14-99-9859  से  प्राप्त हुए  सभी  झ्रावेदन  पत्रों  पर  विचार  किया जा  रहा  था

 दौर  उन  में  से  लगभग  £०,०००

 meat  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  वह  सीधे  रूप में  इस  का  उत्तर दे  सकते  हैं  ।  १-४-

 9&58  को  क्या  स्थिति  थी  ?

 श्री  कानूनगो  :
 मेरे  पास  इस  जांच  की  काई

 उठी
 व्यवस्था  नहीं  है  .  .  e

 (aeaatet)

 tions  on  the  power  looms

 Shri  Achal  Singh  :  When  does  hon.  Minister  propose  to  remove  restric-

 श्री  कानूनगो  :  वर्तमान  नीति  रोक  लगाने  वाली  है  ।  अशोक  मेहता  समिति  का  प्रतिवेदन
 प्राप्त  होने  पर  इस  पर  पुनः  विचार  किया  जायेगा  |

 श्यामलाल  सर्राफ  :  क्या  सरकार  इस  बात  से  अवगत  है  कि  इन  अनधिकृत  बिजली
 करघों  के  कारण  ऊनी  विशेषतः  आयात  किये  गये  सामान  से  बनाया  इन
 बिजली  करघों  को  चला  जाना  है  कौर  वहां  पर  जो  कपड़ा  तैयार  किया  जाता  है  वह  चोर

 बाजार

 में  बिकता  है  क्योंकि  इस  कपड़े  का  हिसाब  किताब  नहीं  रखा  जा  रह  है  ?  इस  सम्बन्ध
 में  वह  क्या

 करना  चाहते हैं  ?

 कर  रहे  हैं
 ।

 श्री  कानूनगो  :
 ऊनी  धागे  कां  वितरण ठीक  नही  रहा  हैं  श्री  हम  इसे  ठीक  करने  का  यत्न

 Vo  ४८
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 २८  १८८६  मौखिक  उत्तर

 Shri  Yashpal  Singh  :  When  the  responsibility  of  all  the  ministries  ie  joint,
 was  it  notthe  duty  ofthe  Ministry  of  Irrigation  and  Powertostop  the  unautho-

 rised  power-looms  from  running  and  if  they  had  been  allowed  to  run  what
 measures  are  being  taken  to  stop  them  in  future  ?

 श्री  कानूनगो :  पावर  लूम  बिजली  के  बिना  भी  भाप  अथवा  डीजल  से  चल  सकते

 हैं  ।

 att  शिवाजी राव  ato  देशमुख  :  मेरा एक  व्यवस्था का  प्रश्न  है  ।  इस  प्रश्न के  उत्तर  में  जो

 विवरण  दिया  गया  हें  उसमें  बताया  गया  है  कि  30-49-83  को  अनधिकृत  करघों  क  संख्या

 ७१,९६५  थी  :
 प्राचीन  पत्तों  की  कुल  संख्या  १४२१  बनती हू  ।  जहां  तक  Eo0,000  बिजली  करघों

 को  नियमित  करने  की  स्थिति  है  वह  इस  विवरण  के  विरुद्ध  है  ।  सही  जानकारी  कय  है  जो  माननीय

 मंत्री  देता  चाहते  हैं  ?

 श्री  कानूनगो  :  बात  यह  है  ।  हो  सकता  है  कि  करघे  हों  ही  नही  ।  ऐसे  आवेदन  पत्र भी  हैं  जो

 नामंजूर कर  दिये  गये  हैं  (areata )

 अध्यक्ष  महोदय  :  शांति  ।  मेरे  कहने  के  बावजूद  भी  सदस्य  अपने  स्थानों  पर  नहीं  बेठ

 रहे  हैं
 ।

 श्री  स०  Alo  बनर्जी  :  विवरण  से  ag  प्रतीत  होता  है  कि  ३०  १६६३  को  कुल

 OF, ERX  अनधिकृत  करघे  थे  त्र  अकेले  महाराष्ट्र  में  28,85  करघे  थे  ।  यह  भी  कहा
 गया

 था  कि  १४२१  आवेदन पत्र  लम्बित  पड़े  थे  ।  मैं जा  नना  चाहता हूं  कि  क्या  १४२१  करवों
 को  छोड़

 कर  सभी  करघों  को  नियमित  कर  दिया  गया  था  और  यदि  तो  क्या  इस  के  लिये  तिथि

 ३१-३-६३  अथवा  R9-¥%-G3  निश्चित  की  गई  थी  ?

 कानूनगो  :  आवेदन  पत्र  प्राप्त  करने  की  भ्रान्ति  तारीख  44-99-9839  थी  ।  जिन्हें

 वहू  ७१,०००  लाइसेंस  अथवा  आवेदन  पत्र  कहते  हैं  उन्हें  नामंजूर  कर  दिया  गया  है  ।  केवल  १४२१

 विचाराधीन  पड़े  हैं  ।

 श्री  लो ला घर  कट की  :  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  में  मंत्री  ने  बताया  कि  १४२१  आवेदन

 पत्र  विचाराधीन  थे  ।  इन  आवेदन  पत्तों  को  निबटाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ौर  उनकों

 निबटाने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 श्री  कानूनगो  :  पक्षों  को  उत्पादन  शुल्क  प्रमाण  पत्र  पेश  करने  पड़ते  हैं  ।  ज्यों  ही  वे  ऐसा  कर

 आवेदन  पत्तों  को  निबटा  दिया  जायेगा  ।

 कलकत्ता  क  लोहा  कौर  इस्पात  नियंत्रक  कार्यालय  में  छंटनी

 !
 (sit  स०  मो  बनो ं:

 श्रीमती रेणु  RAAT  : क १  ot¥  4
 श्री  रामसेवक यादव  :

 श्री  दिया  :

 क्या  खान  शौर  भारी  इंजी  निर्धारण  मंत्री  बताने  की  नेपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  इस्पात  के  विनियंत्रण  के  कारण  कलकत्ता  के  लोहा  शौर  इस्पात

 नियंत्रक  के  कार्यालय  के  लगभग  Yoo  कर्मचारियों  की  छंटनी  होनी  बाकी  है  ;
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 यदि  तों  उन्हें  दुसरा  कामकाज  दिलाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  ;  अर

 क्या  इस  विषय  में  कोई  योजना  तैयार  की  गई  है  ?

 खान  प्रौढ़  भारी  इंजोनिर्या रग  मंत्रालय  में  ..
 उपमंत्री  प्र०  Wo  :

 नहीं  ।  राज  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  सरकार  के  नीतियों  की  क्रियान्वित  के  परिणामस्वरूप  कलकत्ता

 में  लोहा  कौर  इस्पात  नियंत्रक  के  मुख्य  कार्यालय  में  कुछ  कर्म  चारी  फालतू  हो  जायेंगे  ।  इस  समय  कोई

 निश्चित  प्राक्कलन  नहीं  बनाये  गये  हैं  ?

 are  कलकत्ता  में  केन्द्रीय  सरकार  के  wea  कार्यालयों  में  वर्तमान  रिक्त  स्थानों

 पर  अथवा  भविष्य  में  रिक्त  होने  वाले  स्थानों  पर  कर्म चा  रियों  को  काम  दिलाने  का  प्रश्त  पहले  से  ही

 सक्रिय  रात  से  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 att  स०  मो ०.  बनर्जी  :  क्या  इस  कार्यालय के  कार्मिक  संघ  ने  कोई  प्रार्थना  की  है  कि  यदि

 आवश्यक  हो  तो  उन  की  तबादला  किसी  स्थायी  विभाग  में  कर  दिया  जाये  क्योंकि  इससे  पहले

 इस  विभाग  की  अनिश्चितता  के  कारण  उन्हें  बड़ा  कष्ट  उठाना  पड़ा  ?

 खान  ate  भारों  इंजोनिर्यारिंग  मंत्री  fro  सुब्रह्मण्यम )  :  जी  एक  भ्र भ्या वेदन

 प्राप्त  है  ।

 श्री  स०  सो०  बनर्जी  :  यदि  वे  फालतू  हो  जाते  तो  वास्तव  में  कितने  कम  चा  रियों  को  फालतू

 घोषित  करने  की  है  कौर  क्या  उन  का  तबादला  अरन्य  सरकारी  विभागों  में  सेवा  की

 निरन्तरता  के  साथ  भ्राता  उन  की  उपलब्धियों  में  किसी  कमी  के  बिना  किया  जायेगा  ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  वह  प्रश्न  aa  नहीं  उठता  :  जैसाकि  मैंने  मुख्य  उत्तर  में  बताया  हें  कोई

 प्राक्कलन  तयार  नहीं  किये  गये  हैं  ।  परन्तु  उन्हें  उपयुक्त  पदों  पर  रखने  के  लिये  सभी  प्रयत्न  किये

 जायेंगे  ।

 श्री  स०  Alo  बनर्जी  :  मैं  इस  पर  एक  स्पष्टीकरण  चाहता हूं  ।  इस  समय  कोई  भय  नहीं  परन्तु

 इसके  भविष्य  में  होने  का  भय  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  ऐसी  हालत  में  सरकार  की  क्या  नीति

 होगी  ।  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  उन  की  वरिष्ठता  ौर  wee  लाभों  को  जो  उन्हें  इस  विभाग

 विशेष  में  मिलते  हैं  रक्षित  रखा  जायेगा  ?

 att  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  sex  विभागों  में  नियुक्तियों  के  सम्बन्ध  में  नियम  हैं  ।  वे  नियम  इन

 मामलों  पर  भी  लागू  होंगे  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  यह  बात  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  सरकार  का  यह  विभाग  द्वितीय

 विश्व  युद्ध  में  बना  कौर  गत  २५  वर्षों  से  छंटनी  प्रौढ़  भरती  के  सम्बन्ध  में  विभिन्न  उतार-चढ़ाव  होते  रहे

 हैं  att  इस  बात  को  भी  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  इन  में  से  कुछ  कर्मचारियों  की  सेवा  बहुत  लम्बी

 क्या इन
 कर्मचारियों  को  दिया  जा  सकता  है  कि  गृह-कार्य  मंत्रालय  wer  सभी

 सरकारी  कार्यालयों  तौर  भ्रद्ध-स्वायत्तशासी  निगमों  को  परिपत्र  जारी  करेगा  ताकि  इन  व्यक्तियों

 को  उपलब्धियों  arc  वरिष्ठता  में  बिना  किसी  हानि  के  काम  पर  लगाया  जा  सके  ?

 श्री  चि सुब्रह्मण्यम  :  जेसा  कि  मैंने  पहले  हम  ने  गृह-कार्य  मंत्रालय  को  लिखा  है  ।

 वह  भी  इस  पर  सहानुभूति  से  विचार  कर  रहे  श ्र  मुझे  ara  है  कि  इस्पात  नियंत्रण  कार्यालय
 के  तमंचा  रियों  कों  राहत  दी  जायेगी  |
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 १७  gear  मौखिक  उत्तर

 सीमेंट  श्रनुसंघान  संस्था

 *oRY.  श्री  सुबोध  सदा  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  के  निकट  एक  सीमेंट  अनुसन्धान  संस्था  स्थापित

 होंगी  ;

 यदि  तो  इस  संस्था  में  किन  का  सहयोग  होगा  ;  रोक

 सहयोग  की  शर्ते  क्या  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  :  हां  ।

 यह  संस्था  एक  सहकारी  उपक्रम  के  रूप  में  होगी  जिसमें  देश  के  सभी  सीमेंट  उत्पादक

 र  वेज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  ध्रनुसन्धान  परिषद्‌  शामिल  होंगी  |

 संस्था  की  पूजी  लागत  ate  श्रावस्ती  व्यय  को  पुरा  करने  के  लिये  उद्योग

 भारत  में  बेची  गई  सीमेंट  पर  १०  नये  पसे  प्रति  मीट्रिक  टन  के  हिसाब  से  देगा  ।  वैज्ञानिक

 तथा  औद्योगिक  अनुसन्धान  परिषद्‌  उद्योग  द्वारा  दिये  गये  अंशदान  के  बराबर  राशि  के

 अनुदान  देने  के  लिये  राजी  हो  गई  है
 पौर  ये  उद्योग  द्वारा  किये  गये  व्यय/समय  समय  पर

 किये  जाने  वाले  व्यय  पर  आधारित  होंगे  ।

 श्री  सुबोध  हंसना  :  इस  भ्रनुसंघान  संस्था  के  स्थापित  करने  में  कितना  खर्चा  are

 इस  में  सरकार  का  क्या  भाग  है  ?

 श्री  कानूनगो  :  वैज्ञानिक  तथा  waite  अनुसन्धान  परिषद  grat  खर्चा  देने  के  लिये  तैयार
 है  ।  इस  स  तथा  को  स्थापित  करने  के  लिये

 पू  जी  ate  आवर्ती  व्यय  का  हिसाब  लगाया  जा  रहा  है

 झर  उन्हें  lear  रूप  नहीं  दिया  गय  है  ।

 श्री  सुबोध  हंसना  :  क्या  यह  संस्था  एक  स्वायत्त  शासी  निकाय  के  श्रधीन  सलाई  जायेगी  Aq  वा

 प्रबन्ध  सरकार  द्वारा  किया  जायेगा  ?

 श्री  कानूनगो  :  यह  एक  स्वायत्तशासी  निकाय  होगा  |

 श्री  बासप्पा  :  क्या  यह  अनुसन्धान  संस्था  कुछ  कारखानों  में  पदा  की  गई  घटिया  किस्म  की

 सीमेंट  के  प्रश्न  पर  विचार  करेगी  जिससे  कि  सरकार  लोक  निर्माण  विभाग  के  कार्यों  के  लिये  स्वीकार

 नहीं  करती  भ्रौर  रेलवे  पुलों  प्राणी  के  निर्माण  के  लिये  स्वीकार  नहीं  करती  ;  यदि  तो  सरकार
 ा
 उचित इन  सीमेंट  कारखानों  को  मंत्रणा  देने  के  लिये  क्या  कदम  उठायेगी  जिससे  कि  व  agar  काम

 रूप  से  कर  सके  ?

 श्री  कानूनगो  :  सीमेंट  की  किस्म  के  संबंध  में  स्तर  निर्धारित  किये  गये  हैं  यदि  कोई  निर्माता

 निर्धारित
 स्तर  की

 सीमेंट  नहीं  बनाता है  तो
 उस  पर  मुकदमा  चलाया  जा  सकता है

 ।

 श्री  बासप्पा  :
 मैंने  उदाहरण

 दिये  मेरे
 निर्वाचन  क्षेत्र  में  श्रम्मासन्ट्रा  सीमेंट  का

 रखाने
 का

 जहां  कि  कारखाने  waar  काम  उचित  रूप  से  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  ठीक  है  ।
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 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  How  long  will  it  take  to  establish

 this  institute  and  what  is  the  expenditure  involved  in  it  ?

 Mr.  Speaker  :  Regarding  the  expenditure,  the  Minister  has  pointed
 out  that  estimates  have  not  been  prepared  as  yet.

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  How  much  time  will  it  take  ?

 श्री  कानूनगो  :  सेरा  विचार है  कि  mer  ६  महीनों  में  कार्यक्रम  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया

 जायगा  ॥

 श्री  रंगा  जैसे  कि  सहकारी  क्षेत्र  के  बहुत  से  जैसे  मशीन  टूल्स  फैक्टरी  छे श्रंर  हैवी

 इलेक्ट्रिकल  में  भारतीय  मानक  संगठनके  प्रतिनिधि  क्या  सरकार  सीमेंट  की  किस्म

 सुनिश्चित  करने  के  लिये  कौर  यह  देखने  के  लिए  कि  सीमेंट  के  कारखानों  द्वारा  तैयार  की  गई
 सी

 सेन्ट

 निर्धारित  स्तर  की  इस  से  मिलती  जुलती  प्रणाली  स्थापित  की  है  ?

 iN  च्े
 श्री  कानूनगो

 :  विभिन्न  श्रेणियों  की  पहला
 *

 सीमेंट  के  लिये  निर्धारित  स्तर  हैं  कौर  कोई  भी

 व्यक्ति  जो  निर्धारित  स्तर  से  घटिया  सीमेंट  चोरी  से  बेचता  है  उस  पर  मुकदमा  चलाया  जा  सकता
 y
 ट  ।

 श्री  रंगा  :  यहँ  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  सीमेंट  की  किस्म  भ्रमणी  हैं  क्या  सरकार

 कोई  निरीक्षक  रखती  है  जैस  कि  वहं  ser  अनेक  कारखानों  के  लिये  रखती  है  ?

 श्री  कानूनगो  :  जी  सरकार  के  कोई  निरीक्षक  नहीं  परन्तु  सभी  कारखाने  अपना

 किस्म  नियंत्रण  रखते  ait  सरकार  चूंकि  सब  सेਂ  बड़ी  मात्रा  में  सीमेंट  खरीदती  है  इसलिये  वह

 भी  खरीदते  समय  उसकी  जांच  करती  है  |

 श्री  राम  सहाय  पाण्डेय  :
 क्या  सीमेंट  अनुसन्धान  संस्था  देश

 का  पूर्ण  सर्वेक्षण  करने
 जा  रही  हैं

 जिससे  कि  ae  पता  लगाया  जा  सके  कि  कच्चा  माल  कहाँ  उपलब्ध  है  ?

 श्री  कानूनगो  :  यह  संस्था  का  काम  नहीं  है  ।

 Shri  Achal  Singh  *  When  Research  Institutes  already  exist  at  other

 places,  what  is  the  necessity  cf  opening  another  Institute  in  Delhi  ?

 श्री  erat  :  कारण  यह  हैं  कि  निर्माण  अनुसन्धान  संस्था  समीप  ही  है  कौर  सड़क

 wera  संख्या  दिल्‍ली  में  है  ।  मत  दिल्‍ली  में  संस्था  स्थापित  करना  वैज्ञानिकों  द्वारा  अधिक  उचित

 समझा  जाता  हैं  ।

 श्री  लीलाधर  कटकी  :  अनुसन्धान  के  वे  बढ़े  cet  कया  हैं  जिन  पर
 यह  संस्था  श्रतुसन्धान

 करेंगी  ?

 श्री  कानूनगो  :  इस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  प०  ato  कथित  क्या  घटिया  किस्म
 की  सीमेंट बनाने  वालों

 पर  तक  मुकदमा

 गया है  ?

 श्री  कानूनगो  :  मेरे  पास  जानकारी  नहीं  है  ।

 श्री  लगा  बिना  जानकारी  के  सीमेंट  का  स्तर  नहीं  हो  सकता  |
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 श्री  इमाम  लाल  सर्राफ  ।  सीमेंट  की  nach  किस्म  बनाये  रखने  के  अतिरिक्त  क्या  यह  संस्था

 मूलभूत  भ्रतुसन्धान  भी  करेगी  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 अ्रतुसन्धान  का  कार्यक्रम  तैयार  नहीं  किया  गया  है
 ।

 यही मैंने कहा  है  ।

 श्री  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 कि

 शरवती  परियोजना  के  बारे  में  भी  शिकायतें

 थीं  कि  वां  पर  खराब  सीमेंट  सप्लाई  की  जब  कि  मंत्री  के  कहने  के  अनुसार  सरकार  के  पास

 सीमेंट  की  जांच  करने  की  मशीन  है  जिससे  कि  वह  बड़ी  माता  में  सीमेंट  खरीदते  समय  सीमेंट  का

 परीक्षण  करती  है  ।  कया  मैं  जान  सकता  हुं  कि  सरकार  के  पास  सीमेंट  की  जांच  करने  की  जो

 मशीन  है  वद  दौर  रहित  है  कौर  उस  पर  भरोसा  किया  जा  सकता  है  ?

 श्री  कानूनगो  :  मुझे  ara  है  कि  मशीनें
 दोषरहित

 हैं  ।

 श्री  रंगा  :  यह  तो  केवल  आशा है  ।  क्या  व  Wa  भी  उसे  देखने  की  चेष्टा  करेंग े?

 महोदय :  भ्र गला  प्रश्न  ।

 wat  के  कांच  का  निर्माण

 श्री  विश्राम  प्रसाद

 श्री  राम  रख  यादव
 ।

 att  बसु  मतारी

 क्या  उद्योग  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 चश्मे  के  कुछ  प्रकार  के  कांच  तैयार  करने  के  लिये  रूसी  wear  से  स्थापित  की  गई

 परियोजना  में  कया  प्रगति  हुई है  ;  जैत्र

 इस  परियोजना  को  area  करने  के  लिये  कितनी  रूसी  सहायता ली  गई  है  ;

 इस  परियोजना  के  कब  तक  पुरा  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 उद्योग  मंत्री  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 हैं  |

 विवरण

 (%)  दि  नेशनलਂ  eee  मैन्क्स  लिमिटिड  ने  rare  किये  हुये  संयंत्र  ौर  उपकरण  के  संभरण

 के  लिये  मेसर्ज  प्रोमाश-एक्सपोर्ट  के  साथ  एक  करार  किंया  है  ।

 इस  पर  १.१८  करोड़  रुपये  विदेशी  मुद्रा  खर्च  होगी  जो  रूस  से  मिलने  वाले  ५०  करोड़

 रूबल  के  ऋण  से  पूरी  की  जायेगी  ।

 वर्ष  WERK  तक  |

 श्री  fata  प्रसाद  :  विवरण  में  यह  कहा  गया  है  कि  मूलतः  इसमें  १.१८  करोड़  रुपये
 की

 विदेशी  मुद्रा  ast  होगी  जिसको  रूस  से  प्राप्त  Yo  कर  lz  न ना  के  ऋण से  पुरा  जाएगा

 इस  परियोजना पर  कुल  व्यय  कितना  होगा  कौर  रूस  से  प्राप्त  मह  ऋण  किस  प्रकार  वापस
 किया

 जायेगा  ?
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 थी  कानूनगो
 :

 यह  रूस  के  कुल  ऋण  का  एक  भाग  है  att  परियोजना  पर  कुल  व्यय  लगभग

 करोड़  रुपये  होने  की  संभावना  सरकारों  के  बीच  किसी  श्रन्यकऋण  की  तरह  ही  इसका

 भुगतान किया  जायेगा  ।

 श्री  विश्वास  प्रसाद  :  विवरण  में  यह  कही  गया  है  कि  वहां  पर  wa  fae  कार्य  में  भी  साथ  साथ

 प्रगति  हो  रही  कया  जान  सकता  हुं  कि  इस  परियोजना  का  ठीक  स्थान  कया  परियोजना

 के  पुरा  होने  पर  हमारे देश  में  कितनी  प्रतिशत  मांग  पुरी हो  सकेंगी ?

 श्री  कानूनगो
 :

 स्थान  दुर्गापुर  है  जहां  इमारत  बन  रही  है  ।  इस  संयंत्र  में  लगभग  ३००  टन

 के  शीशे  के  उत्पादन  की  संभावना  है  ।

 डा०  लक्ष्मीमट्ल  सिंघवी  :  रूस  जैसे  देशों  न ेजिस  निधि  का  वचन  दिया  है  उसमें  से  गैर-सरकारी

 उद्योगों  को  किस  झाधार  पर  बिदेशी  मुद्रा  दी  जाती  है
 ?

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  संयंत्र  की

 निर्यात  क्षमता  क्या  है  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 यह  केवल  sara  कम  करने  के  लिये  हैऔर  इसमें  ऐसी  उत्पादन  व्यवस्था

 की  जा  रही  है  जिसमें  बड़  वैज्ञानिक  दृष्टिकोण  की  आवश्यकता  है  ।

 श्री  बासप्पा  :  क्या  इस  परियोजना  को  भारी  इंजीनियरी  निगम  को  सौंपा  गया
 है

 हालांकि

 प्राक्कलन  समिति  ने  यह  कहा  है  कि  इसको  राष्ट्रीय  श्रौजार  कारखाने को  सौंपा  जाये  ;  यदि

 aaa  ?

 श्री  कानूनगो  :  जेसा  कि  प्राक्कलन  समिति  ने  सुझाव  दिया  इसको  श्री  राष्ट्रीय  ग्रौॉजार

 निगम  इन्स्ट्रमेन्ट्स  को  सौंप  दिया  गया  है  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  पहले  इस  संयंत्र  को  देहरादून  में  लगाने  का  निर्णय  किया  गया  था

 क्योंकि  अ्रयध १्झ  कारखाना  पहले  ही  उनकी  सहायता  से  उन  वस्तुभ्नों  का  उत्पादन  कर  रहा  है  ।  जब

 इस
 स्थान  को  बदल  कर  देहरादून  से  दुर्गापुर

 को
 क्यों  कर  दिया  गया  है

 ?

 श्री  कानूनगो  :  देहरादून  के  बारे  में  कभी  विचार  नहीं  किया  गया  ate  इसके  विशेषज्ञों  ने

 सभी  स्थानों
 की

 जांच  पड़ताल  करके  दुर्गापुर  के  बारे  में  फैसला  किया
 |

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  May  know  the  value  of  opthal-
 mic  glass  imported  from  abroad  and  the  value  of  the  indigenous  products  ?

 Shri  Kanungo  :  We  are  not  producing  anything  as  yet.

 abroad  ?
 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  What  is  the  value  of  imports  from,

 at  कानूनगो  :  आयात  के  झांकने  मेरे  पास  नहीं  हैं
 ।

 रांची  की  भारी  इंजीनियरी  सामान  परियोजनाएं

 क  Lo&a.  डॉ०  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  :  कया  खान  शौर  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह

 बताने
 की

 कपा  करेंगे
 कि  :

 (*)  रांची  की  भारी  इंजौनियरी  सामान  परियोजनाओं  की  कुल  लागत  का  क्या

 धाक कलन  बनाया  था  |

 Wore  4034



 १७  १९६६४  मौखिक  ४  az

 इस  समय  कुल  लागत  का  क्या  श्रीमान  है  ;  कौर

 प्राककलित  लागत  तथा  इस  समय  भ्र नुमा नित  लागत  में  प्रतीक  अन्तर  होने  के

 क्या  कारण  हैं

 खान  कौर  भारी  इंजी  निर्वा  रग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  Wo  :  सेः

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है
 ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या

 एल॑०  टी०  २७४४/६४]

 डा०  लक्ष् मीम लल  सिंघवी
 :

 क्या  यह  संच  है
 कि

 लागत  में  वृद्धि  इस  कारण हुई  है  कि

 परियोजना  की  स्थापना में  सामान्य  रूप  से  विलम्ब  हुआ  है  कौर  क्या  यए  भी  सच  है  कि  कई

 महीनों  से  अनेकों  मशीनें एसे  ही  पड़ी  हैं  रोक  यदि  तो  इसका  क्या  ब्योरा  है  ?

 खान  कौर  भारी  इं  जीनिर्यारंग  मंत्री  fo  :  यट  बात  सही  नहीं

 हैं  कि  झ्र सामान्य  विलम्ब  के  कारण  ऐसा  हुमा  है  ।  मशीनें  रही  हैं  कौर  इनको  लगाने  का

 क्रम  है  |  जहां  तक  इनको  लगाने  के  कार्यक्रम  का  सम्बन्ध  यह  निर्धारित  कार्यक्रसानुसार  हैं  ।

 डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  :  जैसा  कि  इस  सभा  की  एक  समिति  ने  भी  उल्लेख  किया  .

 क्या  यह  संच  नहीं  है  कि  काफी  मशीनें  वास्तव  में  एसी  ही  पड़ी  रहीं
 |

 यह  काफी  समय  तक यूंही  ही .

 पड़ी  रहीं  प्रौर  इस  कारण  हमें  काफी  रकम  का  नुक्सान  ्
 |

 शी  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  परियोजना  स्थल  पर  खाने  वाले  संभी  मशीनों  को  लगाना  संभव  नहीं

 हो  सका है  ।  लेकिन  उनको  लगाने  का  कार्यक्रम  है  ।  श्राने  वाली  सभी  मशीनों को  फौरन  नहीं
 लगाया  जा  सकता  |

 Shri  S.  C.  Soy  :  May  I  know  whether  Government  had,  while  working
 out  the  revised  cost,  taken  into  account  the  fact  that  the  Dhebar  Commission
 had  recommended  that  cost  of  rehabilitation  of  the  persons  displaced  due
 to  this  project  should  be  included  in  the  cost  of  the  project  itself  ?

 Shri  P.  C.  Sethi:  The  responsibility  for  rehabilitating  the  displaced
 persons  lies  with  the  State  Government.

 Shri  S.  C.  Soy  :  The  Dhebar  Commission  had  specifically  recommended.
 that  the  rehabilitation  cost  should  be  included  in  the  cost  of  the  project.  I  want
 to  know  the  decision  taken  on  that  recommendation.

 श्री  प्र०  सेठी
 :

 मैं  इस  प्रश्न  का  उत्तर  दे  चुका  हूं
 ।

 Mr.  Speaker  :  Was  any  such  recommendation  made  ?

 Shri  P.  C.  Sethi  :  So  far  as  the  question  of  rehabilitating  them  is  concernd,
 the  responsibility  lies  with  the  State  Government  and  they  are  acting  accord,

 lingly.

 डा०  लक्ष्मी तू  सिंघवी  :  विवरण  में  ak  देख  कर  दुख  पूरा  है  कि  लागत  में
 छोड़ो

 गई

 मंदों  पर  व्यय  के  कारण  वृद्धि  हुई  है  ।  मैं  ag  जानना  चाता हूं  कि
 इन  अत्यावश्यक  मदों

 से  क्यों  निकाला गया  ॥ जिनकी  पहले  प्रत्याशा  की  जा  सकती  मूल  परियोजना  प्रतिवेदन  में

 परियोजना  प्रतिवेदन  तैयार  करने  शौर  उसमें  एसी  प्रत्याशित  आवश्यक

 कया  कसौटी  है  ?
 क

 छोड़  देने  की
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 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम
 :  विस्तृत  परियोजना  प्रतिवेदन  इस  दिशा  में  विशेषज्ञों  द्वारा  तयार  किये

 जाते हैं  ।  इन  मामलों  में  कुछ  बातों  को  छोड़  दिया  गया  था  शौर  बाद  में  यह  पाया  गया  कि

 इनको  भी  शामिल  किया  जाये  ।

 श्री  रंगा  :  इनको  क्यों  छोड़ा  गया  ?

 att  चि०  सुब्रह्मण्यम
 :  मैं  इस  बारे  में  परियोजना  प्रतिवेदन  बनाने  वालों  सेਂ  पूछूंगा  ।  मुझे

 खद  है  कि  इसਂ  बारे  में  कारणों  का  मुझे  पता  नहीं  है  ।

 डा०  लक्ष्मी मल्ल  मेरा  एक  औचित्य  प्रश्न  है  ।  विवरण  में  ऐसी  मदें  दिखाई  गई  हैं

 जिनकी  प्रत्याशा  की  जा  सकती  थी  कौर  जो  उस  समय  महसुस  नहीं  हुई  ।  इन  मदों  को  परियोजना

 प्रतिवेदन  में  से  कयों  छोड़ा  ?  यह  उत्तर  नहीं  है  ।

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  कुछ  को  विस्तृत  परियोजना  प्रतिवेदन  में  शामिल  किया  जा  सकता  था

 लेकिन  जिन्होंने  प्रतिवेदन  तैयार  उन्होंने  विस्तृत  परियोजना  प्रतिवेदन  में  इसको  शामिल  करना

 आवश्यक  नहीं  समझा  |  यह  तो  काम  विशेषज्ञों  का
 है  जिसको

 विशेषज्ञों  के  एक  दल  न  किया  हैं  ।

 श्री  मंत्रालय  को  गुमराह  करने  के  लिये  ।

 S  hri  Tan  Singh  2  There  are  certain  items  which  could  have.been  included
 in  the  detaileg  project  report  earlier  such  as  के  क  क  ४  के  क

 Mr.  Speaker  :  The  same  question  was  asked  by  Dr.  Singhvi.

 Shri  Tan  Singh  :  These  items,  which  could  be  included  in  the  detailed

 project  report  earlier,  were  not  included  with  the  result  that  the  expenditure
 on  the  project  would  not  be  balanced.  I  want  to  know  the  action  being  taken  by
 ‘the  Government  to  ensure  that  such  mistakes  do  not  occur  in  future  ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम :  थामें  गल्तीਂ  करके  भी  कुछ  सौखते  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  बड़ी  महंगी  गल्तियां  हैं  ।

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  ये  गल्तियां  महंगी  नहीं  हैं  क्योंकि  हमने  फलहीन  व्यय  किया  जब

 हम  परियोजना  क्रियान्वित  करते हैं  तो  कुछ  कौर  काम  gan  हो  जाते  हैं  जो  करने  पड़ते

 अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  |  प्रश्न  उत्तर  दिये  जाने  के  बाद  इस  प्रकार  की

 आलोचना  कौर  अनुपूरक  प्रश्न  पर  अनुपूरक  प्रश्न  नहीं  होने  चाहें  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर :  विवरण  पर
 एक

 नजर  डालने  से  ही  पता  घल  जाता  है  कि  भ्रातृ  कितना

 गया  है  कि  यह  वृद्धि  दो  कारणों  से  हुई  है  रात  छोड़ी  गयी  मदों  की  लागत  कौर  निर्माण  लागत  में
 बद्धी  ।  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  इन  प्राथमिक  बातों  में  भी  लागत  में  प्रत्याशित  वृद्धि  का

 अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सका  alt  कया  मंत्री  महोदय  ने  इस  बारे  में  कोई  कदम  उठाये  हैं  कि
 आयोजन  wear  हो  सभी  परियोजनाश्रों  के  बारे  में  तैयार  अच्छी

 VOLs
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 _  रेफ
 १८८४५  मौखिक  उत्तर

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम :  हां
 ।

 जहां  तक
 भूमि

 गा  सम्बन्ध
 माननीय सदस्यों  को  पता  कि

 फाउन्ड्री  फौज  परियोजना  कै  मामले  में  यह  प्रत्याशा  की  गयी  थी  कि  उस  प्रकार  की  धरती  के  लिये

 एक  विशे
 ष  प्रकार  का  पर्याप्त  हे  उस  कै  आधार  पर  परियोजना  प्रतिवेदन  तयार  कियां

 गया
 लागत  का  प्राक्कलन किया  गया  लकिन  बद  में  जब  हम  ने  थोड़ा  शौर

 खोदा
 यह  पता

 लगा  कि  यह  कुछ  भिन्न  है  कौर  इसलिये भिन्न  प्रकार  का  करना  पड़ेगा  ;  श्री यह  काम

 शुरू  किया
 गया  और

 काय  पूरा  किया  war  मैं  यह  मानता हूं
 कि  विस्तृत  परियोजना

 प्रतीक दन  बनाते  समय  मिट्टी का  ठीक से  परीक्षण नहीं  किया  गया  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र माथुर  :  मेरा  मुख्य  प्रश्न  यह  है  |  यह  गलत  परियोजना  प्रतिवेदन
 तैयार

 करने  का  उदाहरण है
 ।  क्या  मैं  जान  सकता हूं

 कि  क्या  मंत्री  महोदय  भविष्य
 में

 स्थिति  सुधा रने  के
 लिये

 कोई  कदम  उठा  रहें  है ं।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्रीं  ager  ने  प्रभी  इस  का  उत्तर  दिया  हू  |

 थो  हरिश्चद्र  माथुर  :  उन्हों  ने  केवल  मिटो  के  बारे  में  उत्तर  दिया  ह  ।  य॑  तो  एक

 बात है  ।

 अध्यक्ष
 महोदय

 :
 उन्होंने  कहा

 कि
 सरकार  को  इन  गल्तियों  से  ही  समझ

 जायेगी  एक  बार
 गलती  होने  पर  वे  सबक  सीख  जायेंगे  ।

 श्री
 हरिश्चन्द्र  माथुर

 :  मैं यह  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  उन्हों  ने  कोई  कदम  उठाये  हैं
 ।  प्राचीन

 यह  सार्वजनिक  धन  है  इस  कों  इस  प्रकार  बर्बाद  नहीं  किया  जा  सकता  |

 Sto  लक्ष् मीम लल  सिंघवी  :  आखिर  हमें  यह  तो  पता  लगना  हीਂ  चाहिये  कि  क्या  विशिष्ट  कदम

 उठाये  जायेंगे  |

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  हम  पीछे  की  गयी  गल्तियों  कौर  बर्बाद  किये  गये  धन  के  बारे  में  क्षमा  की

 बात  समझते  हैं  लेकिन  हमें  यह  तो  पता  चलना  ही  चाहिये  कि  इस  बारे  में  क्या  कम  उठाये  जा  रहे  हैं  |

 भविष्य  में  ऐसा  नहीं  होगी  ।

 श्री  चि०  सुब्रहमण्यम  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  seated  देता हुं  कि

 महोदय  :  इन प्रश्नों का  उत्तर  देने  की  आवश्यकता नहीं  मैं  ने  उन्हें  प्रश्न  पूछने
 की

 भ्रनुमति  नहीं  दी  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योग

 *  ११००:  को  जसवन्त  मेहता :  क्या  खान  झर  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री
 ,  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  उन  के  मंत्रालय  के  नियंत्रणाधीन  सरकारी  क्षेत्र  द्वारा  बनाई  जाने

 वाली  विभिन्‍न  प्रकार  की  वस्तु ग्न ों  की  उत्पादन  लागत  का  पूर्वावलोकन  करने  का  कोई  निर्णय

 किया  और

 यदि  तो  क्या  fasta  किया  गया  है
 ?
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 खान  शौर  भारी  इं  जीनिर्या रग  म॑  मालय  में  उपमंत्री  प्र  चे
 ०  («)  ग्रोवर  .

 सरकार  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  में  उत्पादित  विभिन्न  श्रे णियो ंके  इस्पात की  उत्पादन  लागत

 का  पुनर्विलोकन  करती  रही  हे  i  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  में  तीनों  इस्पात  संयंत्रों  द्वारा  दिये  गये

 कंकड़ों के  श्राघार  पर  हर  मास  उत्पादन  लागत  का  पुनर्विलोकन  होता  है  ।  यह  मासिक  पुनर्विलोकन  |
 सरकार को  भेजा  जाता  है  जो  कच्चे  माल  के  बंधी  लागत  ie  उत्पादन के  संदर्भ  में  ania  में  d

 भिन्नताएं  का  परीक्षण  करती है
 ।

 सरकार  वर्ष  YE &3-E¥  में  वर्ष  YERRV-GP  की  तुलनात्मक

 आंकड़ों के  करती  रिक्त  इस्पात  की  उत्पादन लागत  में  १४  प्रतिशत  की  कमी  के  लक्ष्य  को  ध्यान  में

 रखे हुए  है  ।

 अन्य  सरकारी  क्षेत्रीय  alate  बारे  में  हर  सम्बन्धित  निगम  अपनी  उत्पादन  लागत  कं

 पुनर्विलोकन  करता  है  सरकार  का  यह  इरादा  हे  कि  इस  पुनर्विलोकन  कार्य  को  अधिक  क्रमवार  बनाया

 जाये  wit  इस  को  सरकारी  स्तर  पर  किया  जाये  ।

 थी  जसवन्त  मेहता  :  इस  मंत्रालय के  अधीन  कितने  सरकारी  क्षेत्नीय  उपक्रम  ४  प्रतिशत  से

 कम  लाभांश  की  घोषणा  करते  हैं  ?

 खान  कौर  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  चि०  :  इस  मंत्रालय
 के

 घिन

 अधिकांश  उद्योग  भारी  कौर  मूल  उद्योग  हैं  कौर  उन  को  पुरी  उत्पादन  क्षमता  तक  पहुंचने
 में  काफी

 समय  लगता  है

 जहां  इस्पात  के  उत्पादन  का  सम्बन्ध  वर्ष  १९६३-४४  में  केवल  दो  संयंत्रों  में  पुरा

 उत्पादन  हो  सका  कौर  राउरकेला संयत्र  में  ९०  प्रतिशत  उत्पादन हो  सका  हमें  आशा हैं  कि  वर्ष

 FERY-GK  में  इन  सभी  इस्पात  संयंत्रों में  उत्पाटन  अधिक  होगा  लाभ  भी  होगा  ।

 जहां  तक  भ्रमण  सरकारी  क्ष  जलीय  परियोजनाओं  का  सम्बन्ध  उन  में  से  अधिकांश

 धीन हैं  ्र कुल  में  हाल  ही  उत्पादन  शुरू  हुमा  है  |

 श्री  जसवन्त  मेहता  :  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  अपने  झ्रायव्ययक  भाषण  में  घोषणा  की  थी  कि

 सरकारी  क्षेत्रीय  परियोजनाश्रों  को  इस  तरह  से  काम  करना  चाहिये  कि  उन  से  लाभ  हो  ।  क्या इस

 बात  को  ध्यान  में  रखते  हुएं  सरकार  माल  के  मूल्यों  का  पुर्नाविलॉकन  करने  पर  विचार  कर

 रही  ह ै?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम :  जी  हां  ।  हम  निरन्तर  उत्पादन  लागत  का  पुनर्विलोकन  करते हैं  ।

 मंत्रालय  की  मांगों  पर  बहस  के  उत्तर  में  मैं  ने  भी  यह  आश्वासन दिया  था  कि  हम  इस  बारे में

 सभी  कदम  उठायेंगे  कि  उन  से  लाभ  aor हो  |

 श्री  शिवाजी राव  देशमुख  :  गैर  सरकारी  क्षेत्र  श्र  सरकारी  क्षेत्रीय  परियोजनाओं  में

 उत्पादित  देशीय
 उर्वरक

 की  उत्पादन
 लागत  क्या  इन  उर्वरकों  का  विक्रय  मूल्य  क्या  है

 उन
 कीं

 घ्रायातित  उर्वरक की  लागत  से  क्या  तुलना है

 श्री  foo  सुब्रह्मण्यम :  यहं
 प्रश्न

 उब  रनों  के  प्रभारी  मंत्री  से  पुछा  जाना  चाहिये  |

 mera  महोदय :  हन
 प्रश्नों

 में  से किसी का  भी  मुख्य  प्रश्न  से  सम्बन्ध  नहीं

 Veys
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 att  शिवाजी  राव शे  ०  देशमुख  :  सरकारी  क्षेत्नीय  परियोजनाओं  में  उत्पादन  लागत  मुख्य  प्रशन

 का  विषय z

 अध्यक्ष  महोदय
 लेकिन हर  बात  तो  इस  के  ग्रन्टर नहीं प्रा सकतें नहीं  सकती  |  उर्वरकों का  प्रभार  ग्न्य

 मंत्रालय पर  हैं  |

 श्री  शिवराज राव  डा०  देशमुख  :  यह  सभी  उद्योगो ंमें  उत्पादन  लागत  के  बारे में  है  ।

 श्री  स०  Alo  बुर्जों  :  इस  सभा  में  हमें  यह  बताया गया  था  कि  उत्पादन  अधिक होंने  के  साथ

 साथ  सरकारी क्ष  त्र  में  उत्पादित  इस्पात  की  लागत
 कम  हों

 जायेगी  ।  मूल्यों
 में

 कितनी
 कमी  हुई  है

 और इन  गर  सरकारी  क्षेत्र का  उद्योग  के  मूल्यों  से  क्या  तुलना हूं
 ?  यदि  हमारे  मूल्य  अधिक हैं

 तो  क्या  यह  उच्च  प्रशासन  के  कारण  हैं
 ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  जहां  तक  इस्पात  UPTIGHT  का  सम्बन्ध  वर्ष  १९६३-६४  में

 में  उत्पादित  बिक्री  के  इस्पात  को  उत्पादन  लगत  में  FERR-FS  के  लागत  से

 १४  प्रतिशत की  कमी  हुई  दुर्गापुर में  १३  प्रतिशत की  कमी  हुई  प्रौर  भिलाई में  ७  प्रतिश्त  की

 कमी  जहां तक  उत्पादन  लागत का  सम्बन्ध  यह  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  बराबर  |  लेकिन

 हमारा  प्रति  बनें  विनियोजन  बहुत  श्रमिक

 छोट  समान  क  उद्योग  के  लिए  दोनों  का  रायात

 *
 220k  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  लघू  उद्योग  निगम  ने  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  के  लिए  मशीनों

 का  आयात  करने के  बारे  में  १९६२  से  एक  भी  नया  aaa पत्र  नहीं  लिया  है

 क्या  सभी  राज्य  सरकारों  को  एक  परिपत्र  भेजा  गया था  कि  Y&RR

 कोई  नया  आवेदन  पत्र  न  भेजा  ग्रोवर

 ए  से  आदेश  जारी  करने का  यदि  कोई  अव्यय  कारण है  तो  क्यारे  ?

 उद्योग  मंत्री  कानूनगो  जी  रुपया  भुगतान  क्षेत्रों  से  आयात  के  मामलों  को

 छोड़  कर  क्रयावक्रय  योजना  के  भ्रन्तगंत  |

 हां  ||

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  क्योंकि  अरन्य  क्षेत्रों  क ेलिये  क्रय वक् रय  आधार  पर  प्रख्यात  की

 हुई  मशीनों  के  संभरण  की  कोई  योजना  नहीं  है

 श्री  हरिश्चन्द्र  मार  :  क्या  मंत्री  महोदय  को  याद  है  कि  लघु  उद्योग  बोड़े  की  पिछली  बैठक  में

 विभिन्न  राज्यों  के  सभी  सरकारो  सदस्यों  ने  और  मंत्र  ही  नहीं  बल्कि  विकास  झ्रायुक्त  भी  लघु  उद्योंगों

 केप्रति  इस  व्यवहार  के  विरुद्ध  शिकायत  करने  को  विवश  हुए  कि  जब  बड़े  उद्योंगों  को  मशीने  रायात

 करने  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  मिल  सकती  वर्ष  से  लघु  उद्योग को  एक  भी  पाई  नहीं  मिल  रही  है ?
 तब  से  मंत्रो  महोदय  ने  कया  कब्म  उठाये हैं  कौर  इस  पर  वित्त  मंत्री  जी  ay  क्या  प्रतिक्रिया  हुई ?

 श्री  कानूनगो  :  यह  प्रदान  क्रपावक्रय  के  बारे  में  है  आज  हर  यदि  यह  नीति  के  श्रन्तगंत

 हकदार  Q  चाहे  AS  छोटा  हो  या  awa  कर  सकता  है  ।
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 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर
 :

 यह  प्रश्न  विदेशी  मुद्रा  दिये
 जाने

 के  बारे  में  है
 ।

 श्री  कानूनगो
 :  यह  पृथक  से  नहीं  दी  जाती  ।  नयी  नीति  के  see  हर  श्रावक  को  छः  मही ने

 तक  यह  मिलती हूं  ।  मैं  ने  इस  की  जांच  नहीं की  ।  ले  किन  इस  पर  कोई  रोक  नही ंहै  ।  इस  को  पृथक
 भी

 किया  जा  सकता हू
 ।  लेकिन  उस  में  काफी  कठिनाई  होगी  ।  लेकिन  बात  यह  है  कि  निगम  ने  इतने  अधिक

 क्र यादेश  स्वीकार  कर  लिये  जिन  को  वह  पुरा  नहीं  कर  सकता  भरत  पहले  किये  हुए  वृद्ध ताओं  के
 पूरा

 होने  तक  क्रयोवक्रय  के  आधार  पर  मशीनों  के  श्रायात  को  रोक  देना  पड़ा  |  मुझे  आशा  हैं  कि  ये  वद्धतायें

 शीघ्र  ही  पूरी  हो  जायेंगी  ।  क्योंकि  मुझे  आशा  है  कि  कुछ  ऋण  उपलब्ध  हो  सकेगा  |

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर
 :

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  लघु  उद्योक  बोल  की  जिस  की  बैठक  एक  बर्ष  में

 दो  तीन  बार  होती  थी  एक  वर्ष  स  अधिक  समय  से  कोई  भी  बठक  नहीं  हुई  है  क्योंकि  मंत्री  मह

 सदस्यों  को  मुंह  नहीं  दिखला  जहां  तक  लघु  उद्योगों  को  कच्चे  माल  कौर  विदेशी  मुद्रा  दिये

 जाने  का  सम्बन्ध  उन्होंने  कुछ  कार्य  नहीं  किया  है  ?  यदि  ऐसा  नहीं  है  तो  उन्हों  ने  बोझ  कीं  बैठक

 कयों  नहीं  बलाई ?

 श्री  कानूनगो  :  यह  सही  है  कि  काफी  समय  से  बैठक  नहीं हुई  इस  को  एक  वर्ष  से  अधिक  नहीं

 em  बल्कि कम

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  क्यों  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  उत्तर  रखी  पूरा  नहीं  हु  |

 श्री  कानूनगो  :  मानवीय  सदस्य  को  इस  से  सन्तोष  हो  जायेगा  कि  यह  मंत्री  के  डरपोकपन  के

 कारण  नहीं  हुई  |

 श्री  यामलाल  सर्राफ  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  पहले  के  वर्षों  में  लघु  उद्योग  बोर्ड  ने

 देश  में  बड़ा  उत्साह  दिखाया  ate  लोगों  ने  ध्यान  दिया  wie  यो  जनायें  बनायी  लेकिन  अनेक  उद्योग

 आयातित  मशीनों  के  अभाव  में  यों  ही  पडें  क्या  सरकार  स्थिति  पर  पुनवासी  कौर  उन  को

 राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  के  जरिये  सहयाता  देगी  ताकि  वे  झपने  यूनिटों  को  पुरा  कर  सकें  ?

 शी  कानूनगो  :  प्राथमिकता  पहले  दिये  गये  वचनों  को  दी  जाती है  ।  यह  सच  है  कि  कार्यक्रम

 एक  ay  से  रिक  से  रोका  gar  है  कयों  कि  इस  के  लिये  हमारे  पास  संसाधन  नहीं  थे  |

 श्री  दीवानी  राव  दां  ०  देशमुख  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  अन रोध चव्य  करता  हू  कि  वह  प्रश्न  को  पढ़ें  कौर

 अपने  वक्तव्य  को  सही  करें  ;  यह  प्रश्न  क्रयावक्रय  योज़ना  के  बारे  में  नहीं  है  ।  मंत्री  महोदय  कृपया  यह
 बतायें  कि  उन  मशीनों  का  क्या  होगा  जो  क्रयावक्रय  यो  जना  के  sae  नहीं  जातीं  ।

 श्री  कानूनगो :  मैं  उत्तर  दे  चुका  हूं  कि
 घोषित

 नीति
 के

 wae
 छः  महने  तक  वे  आयात

 कर  सकते  हैं  ।

 Yo  ६७
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 श्री  मुरारका  :  क्या  नीति  के  तौर  पर  सरकार  लघु  उद्योगों  के  लिये  मशीनों  के  आयात  के  लिये

 विदेशी  मुद्रा  को  विशेष  रकम
 झ्रावं  टीम

 करता  है  प्रिया  इन  के  लिये  कोई  विशेष  आवंटन  नहीं  किया

 जाता  अर इन  को  बड़े  उद्योगों  से  विदेशी  म्‌द्रा च्  लेने  के  लिये  छोड़  दिया  जाता  है  ।

 श्री  कानूनगो :  ऐसा  होता  केवल  क्रय विक्रय के  लिये  ।

 श्री  स०  सो०  बनर्जी  :  क्या  मंत्री  महोदय  को  यह  बतलाया  गया  है  कि  बड़े  उद्योगपतियों  ने

 लघु  उद्योगों के  जी  रथे  आयातित  मशीनें  प्राप्त  करना  शुरू  कर  दिया  वास्तव  में  मशी नें
 उन  को  मिलती

 क्या  इन  कौर  अनियमितताओं  के  बारे  में  मंत्री  महोदय  को  बताया  गया  है  भ्र ौर  यदि

 तो  इस  का  उपचार  क्या  है  ?

 थी  कानूनगो :  जी  किसी  भी  राज्य  सरकार  ने  अथवा  किसी  अन्य  व्यक्ति  ने  हमें

 यह  नहीं  बताया  है  ।

 Translation  and  Publication  of  Central  Acts  in  Hindi

 +

 Shri  Prakash  Vir  Shastri
 Shri  Kachhavaiya

 |  Shri  M.  Trivedi  :
 Shri  Bade:
 Shri  P.  L.  Barupal  :
 Shri  Utiya  :
 Shri  Yogendra  Jha
 Shri  B.  D.  Deshmukh  :

 |  Shri  Mate  :

 Shri  Mohan  Swarup  :

 *z102.4  Shri  5.  M.  Banerjee:

 |  Shri  Yashpal  Singh :
 |  Shri  Shinkre  :

 Shri  Bagri:
 Shri  B.  N.  Mandal:
 Shri  M.  L.  Dwivedi
 Shri  Pratap  Singh  :

 Shri  Dhuleshwar  Meena:

 |  Shri  D.  D.  Mantri:

 |  Shri  Raghunath  Singh  :

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath  :

 Will  the  Minister  of  Law  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  reasons  for  the  non-publication  of  the  Hindi  versions  of  Central
 Acts  prepared  by  the  Official  Language  Commission  in  the  Gazette  of  India:

 so  far  ;

 tative  version  of  Central  Acts  in  Hindi  in  order  to  facilitate  the  disposal  of  all
 (b)  the  arrangements  made  for  the  immediate  publication  of  the  authori-

 the  work  in  Hindi  uniformly  in  all  the  Hindi-speaking  States  and

 (c)  the  number  of  Acts  translated  in  Hindi  so  far  ang  the  number  of  those

 under  transiation  ?

 Voge?  4061.
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 विधि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विभधषेख  ate  केन्द्रीय  प्रीमियम  के

 हिन्दी  में  अनुवाद  को  उसका  हिन्दी  भाषा  में  प्रामाणिक  पाठ  समझा  जाने  के  लिये  यह  आवश्यक  है

 कि  उसे  राज  भाषा  अधिनियम  १९६३  की  धारा  ५  की  उप-धारा  (१)  के  राष्ट्रपति  के

 प्राधिकार  से  शासकीय  गजट  में  प्रकाशित  किया  जाये  ।  यह  उप-धारा  wat  प्रवृत्त  नहीं  की  गई  है  |

 केन्द्रीय  अधिनियमों  के  हिन्दी  रूपान्तर ों  कौर  समान  विधि  शब्दावली  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  सेਂ

 परामर्श  किया  जा  रहा  है  कौर  केन्द्रीय  श्रघिनियमों  के  हिन्दी  भाषा  में  प्रामाणिक  पाठ  शीघ्र  प्रकाशित

 करने  के  लिये  पुरा  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।

 (71)  राजभाषा  आयोग  ने  wa  तक  पांच  केन्द्रीय  अर्थात  भारतीय

 दण्ड  सिविल  प्रक्रिया  दण्ड  प्रक्रिया  भारतीय  साक्ष्य  प्रीमियम  ate  सम्पत्ति

 भ्र स्त रण  अघिनियम  के  हिन्दी  रूपान्तर  तैया र  किये  हैं  ।  छे  कौर  अधिनियमों  के  हिन्दी  पाठ  अन्तिम  रूप

 दिये  जा  ने  के  लिये  orate  के  विचाराधीन  हैं  ।

 इस  मंत्रालय  का
 म्रनुवाद  अनुभाग  श्री  TH  २६०  केन्द्रीय  अधिनियमों  का  fest  wars

 कर  चुका  है  ।

 Shri  Prakash  Vir  Shastri:  As  the  hon.  Minister  has  stated  just  now,  the
 -  State  Governments  would  be  consulted.  What  does  the  consultation  mean.
 Will  the  Government  ascertain  whether  translation  is  correct  or  not,  or  whether

 translation  should  be  done  or  not.  Ifthe  intention  is  to  ascertain  whether  trans-
 lation  is  correct  or  not,  are  the  people  of  the  State  Government  considered  to

 ‘br  more  capable  than  those  experts  who  are  working  here  ?

 श्री  विभूषित  मिश्र  :  यह  सच  है  कि  चूंकि  केन्द्रीय  सरका र  इ  न  gtafarat  का  अनुवाद  करने

 के  लिये  उत्तरदायी  हम  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  किये  विना  भी  अधिनियमों  के  म्रतुवादों  का

 सत्यापन  करते  किन्तु  कठिनाई  यह  हैं  कि सदस्य  इस  बात  को  याद  करेंगे  कि  इस  प्रश्न  पर  राजभाषा

 आयोग  के  सदस्यों  के  द्वारा  भी  विस्तारपूर्वक  विचार  किया  गया  था  ।  कठिनाई  यह  है  कि  राज्य

 सरकारों  का  भी  उन  के  art  अधिनियमों  को  प्रादेशिक  भाषा झ्र ों  में  अनुवाद  करवाने  का

 दायित्व  है  ।  जब  तक  उन  के  साथ  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  कि  वे  इस  श्रायोंग  द्वारा  अरपना ई

 गई  शब्दावली  अथवा  इस  आयोग  द्वारा  किये  गये  अनुवाद  को  स्वीकार  तो  इस  बात  का  भय

 है  कि  केन्द्रीय  अधिनियमों  ate  राज्य  श्रधघिनियमों  में  दो  समानान्तर  शब्दों  के  चलने  की  संभावना

 हमने  राजभाषा  आयोग  द्वारा  तेयार  की  गई  शब्दावलि  राज्य  सरकारों  को  भेजी  हमारे

 पास  राज्य  सरकारों  द्वारा  बनाई  गई  शब्दावली  भी  जहां  कहीं  बनाई  गई  है  कौर  अयोग  के

 पति  तथा  सचिव  राज्यों  में  जाते  रहते  हैं  कौर  उनसे  परामशं  करते  रहते  हैं  कौर  कुछ  राज्य  सरकारों

 ने  यह  स्वीकार  कर  लिवा  है  कि  वे  राजभाषा  आ्रायोग  द्वारा  किये  गये  अनुवाद  को  स्वीकार  करेंगे  ।

 Shri  Prakash  Vir  Shastri:  A  person  with  high  proficiency  in  law  was
 ‘taken  from  each  State  as  a  member  of  this  commission  so  that  all  the  States

 -might  have  representation  on  this  Commission.  Then,  kwhy  has  it  been
 considered  necessary  to  consult  the  State  Governments  after  two  and  a  half

 ‘years  ?  What  is  the  real  mot  ve  behind  it  ?  Do  Government  want  to  postpone
 ‘the  matter  indefinitely  ?

 श्र  विश्वेन्द्र  राज  भाषा  आयोग  में  प्रत्येक  भाषा  का  सदस्य  लिया  गया  क्योंकि  इस

 थ्रायोग  का  उत्तरदायित्व  यथासंभव  समूचे  भारत  में  स्त्री  कार  होने  वाली  सामान्य  शब्दावली  बचाना
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 qs  १६६४  मौखिक  उत्तर

 परन्तु  उस  के  कारण  राज्य  परक  आयोग  द्वारा  बनाई  गई  प्रत्येक  शब्दावली  को  स्वीकार  करने

 के  लिये  बाध्य नहीं  हैं  ।  हमा  रा  उद्देश्य  यथासंभव  राज्यों  को  साथ  नेना  है  ।  एसी  बात  नहीं  है

 फिरने  शाम  q/ 2  वर्षों  बाद  आरम्भ  शिया  है  ।  वास्तव  हमने  शब्दावली  परिचालित की  है

 भाषा  प्रयोग  के  fe  हा  रियों  ने  राज्यों  में  जा  कर  राज्य  सरकारों से  गरिमा  फिया  है  कुछ  राज्य

 सरकारों  ने  राजभाषा  प्रयोग  द्वारा  बनाई  गई  शब्दावली  शौर  श्रुतविद  को  प्रपनाना  स्वीकार  कर

 लिया है

 so  far  on  the  preparation  of  Hindi  translations  of  these  Acts  and  how  much

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  How  much  money  has  been  spent

 is  proposed  to  be  spent  in  future  ?

 श्र  विभुषेख  मिश्र
 :  यह  बताना  कठिन  है  फि  भविष्य  में  fro  ad  किया  यह  स्थायी

 आयोग  है  ;  परन्तु यह  जन  १९६१  में  बनाया  गया  था  आर  मैं  स्मरण  शक्ति  के  श्राघार  पर

 कह  रहा  गत
 तीन  वर्षों  में  लगभग  १३  लाख  रुपये  व्यय  हुए  हैं

 ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  क्या  मा  «०  मंत्री  को  विदित  है  फि  जून  9&S4  राज  भाषा  भ्रायोग

 नियत  करने  के  सम्बन्ध  में  विधि  मंत्रालय  के  संघर्ष  में  स्पष्ट  रूप  से  बताया  गया  था  फि  अन्य  बातों

 के  साथ  साथ  आयोग  का  काम  भ्र धिक ृत  पाठय  नन्नी  केवल  शब्दावली--संभी  केन्द्रीय  श्रघिनियमों

 प्रौढ़  ग्र्यादेशों  तथा  विनियमों का  ,  जो  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  fae  जाते  हिन्दी  में  तैयार  करना

 ग्रोवर  अयोग  को  गत  हमला  में  मंत्री  ने  बहुत  प्रसिद्ध  व्यक्तियों  पर  श्रावित  उच्च  सत्ता  सम्पन्न  प्रयोग

 बताया  है  t  यदि  तो  क्या  उपमंत्री  के  उत्तर  से  यह  समझा  जाय  कि  राज  भाषा  आयोग  के  कामों  में

 इस  सीमा
 तक

 संशोधन  फिया  गया  है  या  कमी  की  गई  कि  wa  उसे  राज्य  सरकारों  से  परामर्श

 करने  को  कहा  जा  रहा  है
 ?

 श्री  वभुवन्द्  मित्र
 :  बिल्कुल  नहीं  ।  मैं ने  कभी  ऐसा  नहीं रहा  ।  मैंने  यह  कहा  है  फि  संविधियों

 केन्द्रीय  अधिनियमों  का  अनवाद  करने  का  उत्तरदायित्व  आयोग  का  है  ।  राज्यों  के  प्र धि नियमों  का

 अनवाद है  करने  का  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकारों  का  है  ।  खतरा  यह  है  फि  जब  तक  राज्यों से

 परामश  नहीं  फिया  दो  समानान्तर  काम  होते  रहेंगे  ।

 प्रश्नों के  लिखित  उत्तार
 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 लाख  का  निर्यात

 भ १०६०  थ्रो  विभूति  मिश्र
 :

 क्या  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  फि  लाख  की  कीमतों  के  बारे  में  भारत  ate  थाइलैंड  बीच  समझौता

 हो  गया है  ;  atk

 यदि  तो  इस  समझौते  से  चालू  वर्ष  में  भारत
 से

 लाख  के  निर्यात  पर  क्या  प्रसर
 पड़ेगा ?

 झन्तरराण्ट्रोप  व्यापार  मंत्रो  मनु भाई  :
 जी  हां  ।  थाईलैंड  की  लाख  संस्था

 are  भारती प्र  लाख  निर्यातक  हितों  के  बीच  मूल्य-समन्वय  के  सम्बन्ध  में  एक  समझौता  gar

 जो
 दोनों  देशों  के  लिये  लाभदायक  होगा  ।
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 Answers  April  17,1964

 इतो  जल्दी  arts  प्रो  भारत  द्वारा  लाख  के  निर्यात  संबंधी  इस  समझौते  के  प्रभाव

 का  श्रतुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  |

 बाल  बेयारिंगों  निर्माण

 १०६७.  श्री  प्र०  चे  बिखरा  :  खान  कौर  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  अमरी  को  के  श्रत्तर्राष्ट्रीय  वि  हास  के  श्रभिफरण  नें  नेशनल  इंजीनियरिंग

 जयपुर  को  ४३  लाख  डालर  का  ऋण  बाल  बेयरिंग  बनाने  के  लिये  दिया  है  ;

 कौर

 यदि  तो  योजना
 का ब्यौरा  क्या है

 ?

 खान
 कौर  भारी  इंजीनिर्यारग  मंत्री

 चि०  :  कौर

 aaa  नैशनल  इं  जीनिर्यारिंग  इन्डस्ट्रीज  लिमिटेड  जयपुर  qv  ५८  लाख  बाल  शौर  रोलर  बेयरिंग

 अतिरिक्त  बनाने
 के

 लिये  जयपुर  में  उन  के  व  मान  औद्योगिक  उपक्रम  का  cabs  विस्तार  करने  के

 लिये  एक  लाइसेंस  दिया  गया  है  ।  इस  योजना  के  लिये
 पु  जगत  माल  के  आयात  के  लिये  विदेशी  मुद्र

 को  श्रावश्यकंता  को  पुरा  करने  के  सिवाय  को  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  के  संयुक्त  राज्य

 करण
 से  सीधे-ऋण  को  बातचीत  करने  की  अनुमति  दी  गई  थी  ।  समवाय  ने  सूचित  किया  हैं  कि

 अ्रंभिकरण  ने  सिद्धान्त  रूप  ४३  लाख  डालर  या  २.०५  करोड़  रुपये  का  ऋण  देना  स्वीकार

 कर  लिया  है  |

 निर्वाचन  श्रेष्ठता  का  वापस  लिया  जाना

 श्री  प्र०  क  देव  :  क्या  विधि  मंत्री  यह  gary  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (7)  ese  apr  टपकने  के  कारण  न्यायाधीश  रण  द्वारा  चुनाव  में  खड़े  होने  के  सम्बन्ध  में

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल  पर  लगाई  गई  छः  वर्ष  की  श्रनहूँता  कों  कया  वापस  ले  लिया  गयां  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं  ?

 विधि  मंत्री  (att  श्र०-कु०  :  हां  ।

 लोड  प्रतिनिधान  9&%4  की  धारा  २४०  क  के  निर्वाचन  gray

 के  उत्
 #

 द्वारा  लिखत  रूप  कारण  ४  प्लस  भ्रष्ट  तरीय  द्वारा  लगाई  गई  श्रीलता  को

 हटाने  को  शक्ति  है  ।  इत  शक्ति  फा  प्रयोग  निर्वाचन  ग्रा योग  ने  श्री  विद्याचरण  शुक्ल  की
 प्रवक्ता  दिवा  २६  मार्चे  १९६४  फे  रादेश  के  द्वारा  उन  की  श्रीलता  को  हटा  दिया  ।

 राज्य  व्यापार  निगम

 *
 ११०३.  डा०  लकष्मीमल्ल  frag  :  क्या  श्रन्तर््ट्रंय  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  sur

 करेंगे  कि  :

 (7)  क्या  कोई  ऐसा  भ्राता  waar  श्रेणीकरण  किया  गया  है  कि  जिसके  श्राघार  पर
 विभिन्न

 वस्तु दों  ar  मस्त  राष्ट्रो  व्यापार  राज्य  व्यापार  नियम  को  सौंपा  जाता  है  ;  ate

 यदि  तो  श्राधार  शौर  श्रेणीकरण  क्या  हैं  तथा  यदि  कोई  छट दी  गई  है  तो  बया  ?
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 "२८  १८८६

 श्र्तरा्ट्री  व्यापार  मंत्रों  (at  सनत ईन  :  (@)  पौर
 एक

 विवरण  सभा

 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 राजकीय  व्यापार  निगम  को  कुछ  वस्तु ग्र ों  के  हस्ती  का  काम  सौंपने  के  लिये  fara  मोटी

 बातों  को  ध्यान  में  रखना  होता  है  :--

 (१)  जहां  भारी  seat  लाभ  ate  दीव  लीन  aa  का  काम  हो  ;

 (२)  जहां  इन  द्वारा  निर्यात  को  बढ़ाना

 उत्पादन  की  व्यवस्था  निर्यात  सम्बन्धों  मांगों को  पूरा  करने

 के  लिय े;

 (a)  निर्यात  लाइतों  को  बढ़ाना  ;  श्र

 परम्परागत  निर्यात  के  लिये  बाजारों  का  fare  करना  ।

 faa
 (३)  राजकीप्र  व्यापार  fare  के  साथ  व्यापार  को  बढ़ाना  tala

 धारण  करना
 और

 व्यापार  के  लिये  विशेष  व्यबस्थाय्ों  को
 क्रियान्वित  करना

 ;

 (४)  कम  सम्मान  की  वस्तु प्र ों  का  आयात  तथा/श्रथवां  वितरण  ;

 (५)  निश्चित  वस्तुप्नों  की  पर्याप्त  स्टाक  रख  कर  प्राथमिक  उत्पादों  का  स्थिर  निर्वात

 मूल्य  कायम  रखना

 (&)  आयात  के  मामन  में  छोड़े  वास्तविक  somata  कौर  भारी  उपभोकक्‍्तागों

 तथा  श्रव्य  व्यापारियों  को  सहायता  ।

 कप् द्र ोय  रेशम  नुक़सान  संस्था

 (att  यशपाल  fag
 :

 2 20%,  को  रामपुरे  :

 Lat  इलाकों  दास  संतरी
 :

 क्या  उद्योग  मंत्रो  यह  बटने  की  कृप  करेंगे  fy

 )-  कया  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  ने  देहरादून  में  केन्द्रीय tad  ग्र तु संधान  संस्था  स्थापित  करने

 की  सिफारिश  की  है  ;

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  प्रति  क्रिया  है  र

 (1)  परियोजना  के  कंब  से  आरम्भ  किये  जाने  शरर  वब  तक  पूरा  जाने  की

 संभावना  है  ?

 watt  मंत्री  (str
 :  से  (7)  सरदार के

 पास  केन्द्रीय रेशम  बोड़े  की  ओर

 से  ऐसी  कोई  सिफारिश  नहीं  श्राई  ।
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 Written  Answers  Chaitra  28,  1886  (Saka)

 केरल में  श्राम  चुनाव

 Loy  श्री  पूरी  विष्णु  कामत  क्या  विधि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  कैरल  में  €R!  में  अगले  श्राम  चुनाव  करने  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया

 गया है

 यदि  तो  लिए  कया  घार  को  जा रही है  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  वर्तमान  स्थिति  बया  है
 ?

 विधि  मंत्री  श्र०  कु०  oat  तक  इस  बात  का  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं

 किया  गया कि  आया  केरल  विधान सभा  को  सामान्य  अवधि  को  FERR  तक  बढ़ाने के  लिये  संसद

 में  कोई  विधेयक  पेश  किया  जाए  ताकि  केरल  विधान  सभा  के  निर्वाचन  लोकसभा  ae  राज्य

 विधान  संभागों  के  GER  के  सामान्य  निर्वाचनों के  साथ  साथ  किये  जाएं  |  यदि  कैरल  विधान सभा  कीਂ

 श्रद्धा  dag  द्वारा  संविधान  के  ग्रीन  छेद  १७२  के  खण्ड  (१)  के  अंतगर्त न  बढ़ाई  तो  केरल  विधान

 सभा  के  निर्वाचन  १९६४  के  प्रारम्भ  में  होंगे  ।  मामला  विचाराधीन है  ।

 राज्य  में  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  परिसीमन  पुरा हो  चुका  है  कौर  परिसीमन

 ग्रायोग  के  प्रति  area  शीघ्र  ही  जारी  होने  की  सम्भावना  है  ।  निर्वाचन झ्रायोंग  ने  हिदायतें  जरी

 क्र  दी  हैं  कि  सभी  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  निर्वाचक  नामावलियों  का  ance  संशोधन  इसी  वर्ष

 में  पुरा  होना  चाहिये  ।

 झाथिक  विकास  के  लिए  बत  क
 साथ  करार

 *
 LRok  f  थी  विधान  प्रसाद

 हरि  विष्णु  कामत

 क्या  राष्ट्रीय  व्यापार  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  क्त  सरकार  के  साथ  एक  करार  किया  जिसके  अधीन  व्यापारी

 देशों  में  संयुक्त  उपक्रम  स्थापित  करेंगे  ;

 यदि  तो उसकी  मुख्य  विशे  यतया  पूंजी  तथा  कार्य  प्रणाली  कया  होगी
 ?

 weathers  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  कौर  (a)  भारत  के  बीच

 वाणिज्यिक  एवं  श्रौयोशिक  सहयोंग  सम्बन्धी  संयुक्त  विज्ञप्ति  की  जो  ३०  १९६४  को

 कुवत में की गई थी में  की  गई  सभा  पटल  पर  रखी
 जती  में  रखो  गई  ।  देखिये  संख्या

 एल०  ढी ०  र७४४५/६४  दोनों  देशों  के  सम्बन्धित  दलों  का  काम  संयुक्त  प्रयत्न  की  प्रत्येक  योजना

 के  लिये  wa  श्र  निबन्ध बनाना  है

 उत्पादन  प्रोत्साहन  बोनस  योजना

 *2 Qoig.  थी  प्र०  ठ  बदा
 :  कया

 खान  शर
 भारी  इंजीनियरिंग मन्त्री  यह  बताने

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 सरकारी  क्षेत्र  के  विभिन्न  gene  कारखानों  ने  भ्र पने  तमंचा  रियों  का  उत्पादन

 हैं  प्रोत्साहन बोनस  को  व्यवस्था  करना  स्वीकार  किया  है  ;

 ४०६६
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 ed

 यदि  तो  किन  कारखानों में  तथा  किन
 शर्तों  ate

 (7)  इन  बोनस  योजनाओं  के  अधीन  कारखानों  के  कितने  कर्मचारी  श्री  जायेंगे
 ?

 खान  कौर  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  fro
 :  जी  हां

 ।

 दुर्गापुर  att  रूरकंला  के  इस्पात  सन् यन्त्र  उत्पादन  बोनस  योजना  के  श्रन्तगंत

 ध्राते हैं हैं  ।  योजना  ११००-१४००  रुपये  तक  और  इसको  मिला  कर  प्रे  डॉ  के  सभी  कमेंचा  रियों  के

 जिनका  वास्तव  में  उत्पादन  प्रक्रिया ग्र ो ंसे  सम्बन्ध  होता  उत्पादन  प्रोत्साहन का  उपबन्ध  है  ।  प्रारम्भ

 प्रोत्साहन  arg  दो  भागों  में  थी--एक  भाग  विभाग  के  अपने  उत्पादन  पर  निर्भर  था  श्र  दूसरा

 भाग  इस्मत  ढलाई  कुशन  के  उत्पादन  पर  |  प्रोत्साहन  का  लगाने  के  इस्पात  ढलाई  हुशन

 को  मिलाने
 का

 काम  श्री  बन्द  कर  दिया  गया  ह  प्रोत्साहन  भुगतान  योजना  में  भराने  वाले  प्रत्येक

 वर्ग  के  उत्पादन  प्रयत्नों  पर  निभंर  करता  है  ।

 लगभग  '४०,०००  |

 न्यूयॉर्क  विश्व  मेला

 कै  १०८.  थ्री  हरि  fawn  कामत
 :

 कया  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मन्त्री  २८  १९६४ के

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  ७८७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  सभा  पटल  पर  विवरण रखने  की  कृपा

 जिसमें  यह  बताया  गया  हो  कि  :

 चुने  गये  व्यक्तियों के  उनकी  weary  तथा  पुर्व  अनुभव  प्रौर  उनके  माता  पिता

 aaa  अविभावकों के  नाम  ;

 चुने  गये  व्यक्तियों  के  लिए  भारत  में  अभि स्थापन  पाठयक्रम  की  अवधि  त

 विवरण  ह

 मेले  में  उनके  दत्त  व्य  तथा  कृत्य  तथा  श्रमरीका  में  उनके  ठहरने  की  शौर

 गाइड्स  तथा  तमंचा  रियों  की  नीय  वित्त  पर  खर्च  होने  वालीਂ  प्र नमा  नित  विदेशी  मद  ?

 भ्रन्तरराष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  (str  मनु भाई  कौर  (7)  विवरण सभा  पटल  पर

 रखे  जाते  में  रखे  गये  ।  देखिय  संख्या  एल०  Zro—ove/ ex]  ।

 गाइडों  को  भारतीय  पंडाल  में  स्थल  प्र  न  ar  काम  करना  पड़ता  है  झ्र  वे  दशकों को
 पंडाल  में  माने  में  माग  ट  शेन  प्रश्नों का  उत्तर  देंगे  शर  पंडाल में  रखी  वस्तुग्रों की व्याख्या की  व्याख्या

 करने
 ।

 पुर  राज्य  भ्रमरी का  में  वे  मेले  के  पहले  सत्र  के  कुल  १८०  दिन  मेले
 के  सत्र  के

 प्रारम्भ  से  पूर्व  होने  के  पश्चात्‌  लगभग  तीन  सप्ताह  रहेंगे  ।

 बीस  गाइडों के  कुल  भ्र नुमा नित व्यय  लगभग  ३.  ५  लाख  रुपये  होगा
 |

 तमंचा  रियों  के  लिये  होने  वाला  व्यय  उनके  ठहरने  शर  वेतन  तथा  भत्तों  arf  पर  निर्भर  होंगा  ।

 यह  व्यय  दो  वर्षों  के  लिये  इस  airs  के  भ्रन्तगंत्र  प्रतिवर्ष  ६  से  ७  लाख  रुपये  की  कुल  व्यवस्था  में
 से

 पूरा

 feat  जाएगा  ।
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 Written  Answers  April  17,  1964.
 =  comm  ना

 उड़ाता  में  दस्तकारों  satin

 २२५८.  श्री  रामचन्द्र  इलाका  :  क्या  योग  wea  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 9&5 3-K¥  में  उड़ाता  में  दस्तकारी  उद्योग  के  facia  के  लिये  राज्य  सरकार  को

 केन्द्र करा  कितनी  राशि  दी  गई  ait

 FERV—EX  में  उक्त  कार्य  के  लिये  उत  राज्य  को  कितनों  राशि  fer  जाने  का  विचार

 ह
 ?

 उद्योग  मंत्रो  (ar  (#7)  VER R-k¥  में  दस्तकारों के  विकास  के  लिये  पड़ोस

 सरकार  के  ८५,०००  अनुदान  पौर  GE,o00  रुपये  का  लग  गुरु  किया  गया  था  ।

 FEQV—KE  के  लिये  पर्  दिल  परिव्यय  ५.  ८७  लाख  रुपये  है  ।

 Legal  Assistance  to  the  Poor

 2259.  Shri  Sidheshwar  Prasad:  Will  the  Minister  of  Law  be

 pleased  to  state:

 (a)  the  State-wise  annual  break-up  of  poor  persons  who  were  given  legal
 assistance  from  1950-51  to  1962-63;

 (b)  the  definition  of  ‘Poor’  in  each  State;  and

 (c)  the  steps  proposedto  95  taken  during  the  remaining  period  of  the

 Third  Plan  to  make  juscice  witnin  the  reaca  of  «ne  poor  ?

 The  Deputy  Minister in
 the

 Ministry,  of.Laws(Shri»  Bibudhendra

 Misra):  (a)  Adininis-raijon  of  legal  aid*o  tne  poor  ds\fhe.responsibility
 of  the

 State  Governments.  ‘Tae  information  req  uireg  isnot‘available  with  the  Central

 Government,  It  is  being  collecied-fro.n  the  State  Governments, and  will  be

 laid‘on'the  ‘Table  of  the  House  as  soog

 (b)  Schemes  tor  legal  aid  to  the  poor  including  members  of  Scheduled
 Castes  and  Scheduled  Tribes  have,  so  far  as  we  are  aware,  been  framed  by
 seven  State  Governments  in  and  after  the  year  1958.  The  definition  of  ‘Poor’

 inthe  schemes  of  States  of  Kerala  and  Punjap  and  one  of  the  schemes  of

 Maharashtra  which  are  applicable  to  all  persons,  is,  as  far  as  we  20  aware,
 as  under

 Kerala

 person’  means  8  person  certified  by  the  court  or  such  officer  as.  the.
 Government  may  authorise,  as  not  having  an  average  monthly  income  exceed-

 ing  Rs.  I00.

 Maharashtra

 ‘Poor  person’  means  4  person  certified  to  be  so  poor  by  the  Court.as  not

 having  the  means  to  engage  a  pleader of  his  own  fot  the  conduct  of  his  case,

 appeal,  original  petition  of  revision  before  the  Court  or  answering  such  other

 Condition,  if  any,
 as  Government.  may  prescribe.

 Explanation  —A  person  whose  average  yearly  income  is.  not.more  than

 Rs.  1800/-  (Eighteen  hundred  rupe2s)  shall  96  consideredto.be  poor  for  the

 purposes  of  these  rules.
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 ववववाकननण्ण

 injab

 person’  means
 a  person  who is  certified  by  an  officer  appointed  by

 the  State  Government.  in  this  behalf  to  be  4  person  whose  average  ‘monthly
 income  does  not  exceed  one  hundred  rupess.

 (c)  Administration  of  justice  is  the  responsibility  of  the  State  Governments.

 So  far,  however,  as  procedural  laws,  e.g  the  Civil  Procedure  Code  and  the

 Criminal  Procedure  Code,  are  concerned,  steps  are  being  taken  by  the  Law

 Commission  to  revise  them.

 सुत  का  उत्पादन

 श्री  जेबे

 २२६०  को  लोनो कर

 शो  पाण  न  जाघव

 क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मिलें  तन्तु  के  लिए  श्रधिवाधिक  तकते

 लगा  रही

 afe  क्या  इसका  सूत  के  उत्पादन  जिसक  पहिले ही  कमी  WAT
 शौर

 क्या  सरकार  का  इस  rape  को  सुधारने  के  लिए  कोई प्रतिबन्ध लगाने  का  प्रस्ताव

 उघोग  मंत्री  :  नहीं  मिलों  को  सूत  बनाने  के  तत्वों  को  एक

 सीमित  मात्रा  में  हा  तन्तु  बनाने  की  अनुमति  दी  जाती  है  ।

 भर  सुत  के  सम् भरण की  स्थिति  सन्तोषजनक है  कौर  इस  पर  कोई  प्रतिकूल

 नहीं  पड़ा है  ।

 कपड़ क  लप

 cat
 मा०  Ho

 श्री  जब VW.

 |  लोनो कर

 क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मिलों  में  बने  कपड़े  के  मूल्य  fara करनें
 ate

 हथकरघे  से
 निमित

 कपड़
 के  मूल्यों  की  भ्रपेक्षा  सदब  अधिक ह  ते  हैं

 क्या  यह  भी  सच  है  जि  मिल  a  ज  द्वारा  cata,  प्रसेन
 डीज  अदि  wed

 बहुत
 ऊंचे

 मूल्य
 पर  अ

 चे  आते हैं  ;
 और

 सरकार  द्वारा  मिलों  द्वारा  लिये  जाने  वाले बाले  मुल्य
 कम  करने  के

 wor? eo?  raw  oe  far  कदम  उठाये
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 Written  Answers  Chaitra  28,  1886  (
 Saka)

 लोग  छह  (a)  सिल के  कपड़े  atk  विद्युत  चालित  करघों  तथा  हज़ारों

 से  बनाये  गये  कपड़ों  के  मूल्य  में  प्रत्यक्ष  रूप  से  कोई  समानता  करना  सम्भव  नहीं  है  ।  क्योंकि  निर्माण

 क्षेत्र  भिन्न  है  उसकी  फिनिश  wife  भी  भिन्न  ह  ते  हैं  ।

 at  यह  बताया  गया  है  फि  कुछ  केन्द्रों  में  नौ  त  fren  को  चीजों  को  पसन्द
 करने

 वाले
 खरीदारों

 की  श्राश्यकताओं ae  पुरा  करने  के  लिए  लोकप्रिय  कपड़े  पर  बहुत  लाभ  हो  रहा  है
 ।

 लेकिन  जब  से  कपड़ा  उद्योग  ने  पैग़म्बर  १९६०  में  से छ  मूल्य  विनियम  योजना  लागू की

 ढारों  को  कपड़ा  छपे  हुए  मूल्य  पर  मिल  रहा  है  ।  आपातकाल  में  मलय  सीमा  बनाये  रखने  के  लिए

 कार  द्वारा  स्रोत  उचित  मूल्यों  दुकानों  कौर  उपभोक्ता  सहकारी  afafeat  को  एक्स-मिल  ST  पर

 कपड़े के  सबे  सम् भरण  की  व्यवस्था को  गई  ।  1&qi  में  स्वेच्छा मूल्य  विनियम  योजना
 के

 कार्यकरण  का  पुनर्विलोकन  करने  के  लिए  ग्रोवर  इसको  अधिक  कार्यकारी  बनाने  के  लिए  सुधार  सम्बन्धी

 सुझाव  देने के  लिए  कपड़ा  oars  के  अध्यक्षता  में  एक  समिति  नियुक्त  की  गई  समिति  के  प्रतिवेदन

 की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 कपड़ा  उद्योग  में
 रोजगार

 श्री  Alo  ल०  जाधव  :

 २२६२-९५  शो

 at  लोनी कर  :

 क्या  उद्गम  मंत्री  यह्  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कपड़ा  उद्योग  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  रोजगार  के  किन  साधनों  की  व्यवस्था  की  गयी  है

 भर  प्रत्येक  क्षेत्र  में  कितने  व्यक्ति  रोजगार  पर  लगे  हुए  हैं  ;

 (a)  विभिन्न  केन्द्रों  से  प्रत्येक  क्षेत्र  में  कितनी  औसत  मासिक  श्राय  होती  है  ?

 उद्योग  मंत्रो  (#)

 क्षत्र
 x

 रोजगार  लगे  व्यक्तियों  की  साया

 संगठित  सुतरी  fra  उद्योग  &  लाख  ५६

 हथकरघा  उद्योग  रेशों  का  )  ५०  लाख  )

 शक़्तिचालित  करघा  उद्योग  are  गेर-सूती  ३  लाख  (xqutfre) )

 विभिन्न  क्षेत्रों  में  वास्तविक  रोजगार  कितना  है  कौर  रोजगार
 के  साधनों  की  क्या  है

 इनका  अनुमान  लगभग  इसी  के  बराबर  लगाया  जा  सकता  है  |

 रुपयों  में  ग्रोवर  वार्षिक  अय  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  श्रमिक  RERY  तथा

 भारतीय  श्रमिक  १९६२  में  जानकारी  दी  हुई  है  जिसकी  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  में

 उपलब्ध  हैं
 ।

 इन  पुस्तकों  में  जानकारी  उपलब्ध  है  उसके  अतिरिक्त  सरकार  के  पास  झा  कोई

 जानकारी नहीं  दै
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 १७  Vee
 a ani

 qr  उद्योग

 २२२३.  थ्रो  न  चे  बिखरा  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ११  सदस्यों  वाले  उत्पादिता  दल  ने  अमेरिका wit  जापान  में  अध्ययन

 के  लिये  किये  गये  दौरे  के  सम्बन्ध  में  दिये  गये  प्रतिवेदन  में  यह  सुझाव  दिया  है  कि  भारत  में

 मुद्रा  उदच्चगग  की  ग्रायात  सम्बन्धी  प्राथमिकताओं  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता दी  जानी  चाहिये  ;  six

 यदि हां  श  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 उद्योग  मंत्रो  :  (*)  जी

 प्रतिवेदन  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 ध्रासाम  में  मोमेंट  क  कारखाने

 २२६४.  थो  प्र०  चले  बचयप्रा  क्या  उद्योग  मंत्री  दिनांक  १३  PER  के  तारांकित

 पा
 ALR  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  आसाम  में  सीमेंट  के  दो  कारखानें  की  स्थापना  करने  के  लिये  इस  बीच  लाइसेंस

 दे  दिये  गये  हैं  ;

 यदि  तो  areal  की  शर्तों  के  अनुसार  इन  कारखानों  की  स्थापना  कब  की  जानी

 है  ;

 प्रत्येक  कारखाने  की  पूंजी  लागत  कितनी  है
 ?

 उद्योग  मंत्रो  :  (a)  aa  के  दो  स्थानों  बो का जान  कौर  जोवाई  में  सीमेंट

 के  कारखानों  की  स्थापना  के  हेतु  प्रौद्योगिक  लाइसेंसों  के  दिये  जाने  के  लिये  एक  गेंद-सरकारी संस्था
 बोकाजान  योजना  के  चि  चलाने  में से  आये दो  प्रार्थनापत्रों को  भ्र स्वीकार  कर  दिया  गया  है

 प्रकरणों  की  afaeta  नहीं  थी  जहां  तक  जोवाई  का  सम्बन्ध  राज्य  सरकार  का  स्वयं हो  गरम पानी

 नामक  स्थान  के  निकट  एक  सीमेंट  कारखाना  स्थापित  करने  का  विचार

 are  प्रश्न ही  नहीं  उठते  ।

 रूरकेला  इस्पात  संयंत्र

 RIE.
 थ्री  रामचना  इलाका  :

 थ्रो  घुलेघवर  मोना  :

 क्या  खान  शौर  भारी  इंजोनिर्यारंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  तयार  माल  को  बाहर  ले  जाने  के  लिये  पर्या
 त

 संख्या  में
 रेल

 के

 डिब्बों के  उपलब्ध  न  होने के  कारण  रूरकेला  इस्पात  संयंत्र  में  उत्पादन रुका  पड़ਂ  है  ;  पौर

 (a)  यदि  तो  इस  कठिनाई  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  ने  कया  कार्यवाही
 की

 है
 ?

 खान  गौर  भारों  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sit  wo  चे  (*)

 नहीं

 प्रश्न  ही  नद्दी  उठता
 |
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 का  धन्तर्रष्ट्रिंय  मेला

 श्री  प्री  चे  बरखा :
 २२६६.

 Lat  राम  रख  यादव

 ह
 कया  ध्रन्तर्राष्ट्रोय  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  इस  वर्ज  अस्त-सितम्बर  में  न्यूजीलैंड  में  हने  वाले  gat  waitਂ  मेले  में

 सरकार  ने  मा  लेने  का  fat  किया  है  ;  कौर

 (a)  यदि  तो  उसमें  भारत  at  ग्रामीण  स्थिति  ate  उद्योग  के  किन  पहलु प्र ों  का  प्रदर्शन

 किया  जायेगा  ?

 अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  (zit  मनु भाई  :  हों

 यानी  के  हमारे  प्रचार
 के

 निम्नलिखित  वश्तुग्रों  के  मत  मोटे  प्रवचनों  की

 प्रदर्शनीय  वस्तुयें  उसमें  दिखाई  जायेंगी

 (2)  इंजीनियरी  की  वस्तुयें  और  परिवहन  धातु  निर्मित

 aa  निर्मित  निर्माण  सम्बन्धी  ल्  at  बनी  vega  wife  कुछ

 विशिष्ठ  ।

 (2)  निर्मित  शर  मिलीजुली )  वस्तुयें  ।

 (२)  कच्चा  माल  ज
 na-fataa

 श्रौद्य/गिक  वस्तुयें  ।

 (४)  खाय  पदार्थ  wit  सम्बन्धित  वस्तुयें  ।

 (५)  रसायन  तथा  रंग  ate  प्रोब वि यां  तथा  सम्बन्धित  वस्तुयें  आदि  ।  ai  हमारा

 एक  वाणिज्यिक  प्रचार  तथा  सुचना  विभाग  भी  होगा  जिसमें  wea  तथा  अन्य

 प्रकाशन  भी  उपलब्ध  होंगे  ।

 लाहौल  कौर  स्थिति  के  ऊन  व्यापारों

 २२६७.  श्री  हेमराज  :
 क्या  उद्योग  मंत्री  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  var  यह  सच  है  कि  लाहौल  ate  स्पीती  के  पश्मीना  ऊन  व्यापारियों  ने  खादी  तथा

 ग्रामोद्योग  ग्रा योग  से  यह  प्राया  की  है  कि  वे  उनकी  पश्मीना  की  वस्तु प्र ों  की  बिक्री.कर  दें  ;

 शौर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 उद्योग  मंत्रो  :  हां

 (@)  ara  ने  अपनी  समस्त  आवश्यकताओं की  वस्तुओं  उनस  खरीदने  व्यवस्था
 कर  ली  हालांकि  उनकी  झ्रावश्यकंतायें  ऊप  झोर  पश्मीना  वस्तु द्र ों  के  इन  carn  रियों  के  पास

 लब्ध  वस्तु ग्र ों  की  तुलना  में  बहुत  कम  हैं
 |

 Wey
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 २८
 १५८६  एए

 अन्तराष्ट्रीय  व्यापार  मेला  +'  बम्बई

 ढेर  श्री  राम  हरखयादवः  क्या  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 (*)  क्या  बसई  में  मात  के  पहले  भ्रत्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  को  करने  के  अखिल  भारतीय

 निर्वात  जसवंत  के  प्रस्ताव  का  सरकार  ने  मंजूर  कर  लिया  है  ;

 (a)  यदि  उ  मेले  के  कब  होने  की  संभावना  है  ;

 क्या  बाहरी  देश  क  भारत  के  साथ
 व्यापार  करने

 वाली  विदेशी  कम्पनियां  भी  इस

 मेले  में  भाग  लेंगी  ?

 ध्न्तररष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई
 :  सरकार  ने  इस  संगठन को

 प्रतीत  भारतीय  निर्माणकर्ता  संगठन  के  द्वारा  बम्बई  म॑  एक  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  तथा  उद्योग  मेले

 को  आयोजित  करने  के  प्रस्ताव  को  मंजूरी  दे  दी  है  ।

 यह  मेला  १९  GA-RERR  में  होगा  ॥

 wat  संभावना  है  कि  भाग  लेंगे  ।

 विदेशों  में  भारत  के  प्र दर्दो  त-कक्षਂ  तथा  व्यापार  चन्द्र

 क

 २२६९.  थ्रो
 रा मह रख  यादव

 :
 क्या  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  व:रेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  विदेशों  में  भारत  के  प्रदर्शन  कक्षों  और  व्यापार  केन्द्रों  में  बारी-बारी

 से  वस्तुप्रों  क  प्रदश  म॑  auth  व्यापार  वस् तुम् नों  का
 प्रदान  करने  के  लिये  भारतीय  निर्माणकर्ताओं

 ait  निर्यातकताओ्ों  wi  ग्रा मं त्रित  किया  गया  है  ;  और

 यदि  त  उसके  ब्यौरे  क्या  हैं  ?

 भ्रन्तर्राष्ट्राय  व्यापार  मंत्री  मनुभाई  हां  ।

 विदेशों  में  भारत  सरकार  के  प्रदर्शन
 कक्षों

 केन्द्रों  में  बारी-बारी
 से  वस्तुयें

 का  प्रदर्शन  करने  वार्षिक  कार्यक्रम  साथ  संलग्न  विवरण  में  दिया  gars  में

 रखा  गया
 ।  देखिये  संख्या  एल०  डी०--२७४७/६४ ]

 नरम  इस्पात  चादरें

 २२७०.  शी  दाशिरंजन  :  खान  झर  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में  कुल  कितनी  नरम  इस्पात  काली  चादरों  कौर  ठंडी  वेल् लित  )
 का

 निर्माण  किया  जाता  है  ;  शौर

 (3)  (१]  प्रतिरक्षा  ;  2)  रेलवे  ;  (3)  सिचाई  श्र  विद्युत  ;  (४)  खनन
 ;

 ie

 निर्वात  ;  (६)  ser  प्रियजनों  के  लिये  कुल  कितनी  में  ये  आवंटित की
 at  .

 जाती

 जन  ~~  ae
 ‘Show
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 (Saka) ae

 खान  कौर  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  बची  लगभग

 ३,३१.०००  मीट्रिक  टन  ;

 (a)  PEK I-KV  में  केवल  १४  गौज  से  पतली  चादरों  का  ही  श्रावंटन  किया  गया  था  जो

 कि  निम्न  प्रकार है

 मीट्रिक  टनों

 १)  प्रतिरक्षा  VQIL-4G

 qq  e  ३०,०००

 (3)  सिंचाई  कौर  विजय  २,  ४०

 (४)  खनन  कई  पाक  प्राचीन  नहीं  किया  गया  ।

 2,00 (५)  निर्यात  को  ]

 (<)  अन्य  प्रयोजन  Vo,  ८१

 क्रपादेश  समय  पर  न  दिये  जाने  के  कारण  श्रीयंत्र  व्ययगत  न  होने  पाय  इसलिये  अधिक

 आवंटन  किया  गया  था  ait  उसके  लिये  आयात में  से  भी  कुछ  भाग  दिया  जायेगा

 मयुर  राज्य  में  लौह  वयस्क  का  निक्षेप

 RWG?  श्री  रामपुर  :  क्या  खान  और  भारी  इजीनिर्यारिग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मैसुर  राज्य  के  बिहार  जिले  में  लौह  वयस्क  का  एक  बड़ा  निक्षेप

 पाया  गया  है  ;  शौर

 (a)  यदि at
 तो  उसके क्या  ब्यौरे  हैं  ?

 खान  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्र
 -  च०  ः

 नहीं  ।

 (=)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 एक  समान  व्यवहार  सहित

 श्री  पूरी  विष्णु  कामत :
 WOR

 "| atta  ज्योत्सना  चन्दा  :

 क्या  बिधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  समान  व्यवहार  संहिता  के  बारे  में  एक  विधेयक  पुरःस्थापित  करने  का  सरकार

 at  विचार  जसा  कि  संविधान  के
 ४४  में  vfta fee  है  ;

 ‘Uniform  Civil  Code
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 १७  १९६६४  लिखित  उत्तर
 ह

 यदि  तो  कब  ;  ar

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नही  र विधि  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  विभुषेन्द्र

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 (7)  अनुच्छेद ४४  में  उल्लिखित  एक  समान  व्यवहार संहिता  से  यह  wa  सुचित हता  है  कि

 सभी  प्रकार  की  व्यवहार  विधियां  एक  समान  रूए  से  सभी  व्यवसायों  पर  लागू  हनी  चा  यें  चह  वे

 किसी  भी  लिंग  अथवा  जन्म  स्थान  के  व्यवहार  प्रक्रिया  भारतीय  दंड

 दंड  प्रक्रिया  संहिता  और  मानवीय  कार्यकलपों  के  क्षेत्र  से  सम्बन्धित  अन्य  अनेक  विधियां  जरे  सम्पत्ति

 हस्तांतरण  ऋण गश  घी  क्षमता  पंच निर्णयन  पंजीकरण

 परिसीमन  अधिनियम  और  साझेदारी  शादी  जसे  विषयों  से

 सम्बन्धित
 समय  समय  पर  पारित  wae  विधियां  समान  रूप  से  सभी  नागरिकों

 पर  लागू हैं

 हिन्दू  विधियों  का  जिसमें  सिखों  तौर  जैनियों  की  विधियां  भी  art  एक

 समान  व्यवहार  संहिता  को  बनाने  की  प्री  उठाया  गया  एक  दूसरा  कदम  विधि
 maa

 ने  अपने

 weed  पौर  बाईसवें  प्रतिवेदनों  में  ज  सिफारिशें  की  हैं  उनके  arene  पर  भारत  के  ईसाइयों  के

 विवाह  तथा  विवाह  सम्बन्धी  विवादों  से  सम्बन्धित  विधियों  का  संशं/घन  तथा  संहिताकरण  करने

 घाला  एक  विधेयक  लोक  सभा  में  लम्बित  ।

 इससे  यह  प्रकट  होता  है  कि  संविधान  के  arses
 ४४  में  दिये  गये  सिद्धान्तों  का  विषयों  बनाते

 गौर  लागू  करते  समय  भारत  सरकार  द्वारा  निरन्तर  ध्यान  रखा  जाता  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योग

 VRoz  श्री  दी०  च०  शर्मा  :  क्या  उद्योग  पत्री  यह  बताने  की  कपा  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  १९६३-६४  में  उत्तर  प्रदेश  की  जन  सख्या  को  हुए  छोटे

 पैमाने  के  उद्योगों  के  लिये  वास्तव  में  जितने  कच्चे  माल  की  आवश्यकता  थी  उसकी  प्रेक्षा  कच्चे

 माल  का  थोड़ा  कोटा  दिया  गया  था  ;  az

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  :  विभिन्न  राज्यों  के  छोटे  प्रेमभरे  के  उद्यमों  को  नियंत्रित

 कच्चे  माल  का  आवंटन  जनसंख्या  के  आधार  पर  नहीं  किया  जाता  रहा

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  i

 Grease-proof  Paper  Manufacture

 2274.0  Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya:  Will  the  Minister  of  Industry
 be  pleased  to  state:

 (a)  Whether  it  is  a  fact  that  in  one  of  its  experiments  the  Forest  Research

 Institute,  Dehra  Dun  has  prepared  a  formula  for  manufacturing  grease-proof

 paper;
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 (b)if  so,  wiza  it  would  92  possibl2  to  produce  grease-proof.  paper  from

 hemp  reed  sticks;

 (c)  the  extent  of  requirements  for  paper  of  this  category;  and

 (d)whether  any  foreign  exchange  will  be  eafned  from  producing  this  paper

 indigenously  ?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  Kanungo):  (a)  and  (0)  :  The  Forest

 Research  Institute  has  found  several  materials,  like  bamboo,  bagasse,  jute
 sticks  and  rice  straw  suitable  for  manufacture  of  grease-proof  paper,  and  has

 produced  such  papers  from  such  raw  materials.  It  has,  however,  not  produced

 grease-proof  paper  from  hemp  reéd  sticks.

 (0)  About  3,000  tons  per  year.

 (d)  No,  Sir.  However,  there  will  be  saving  of  foreign  exchange  on  imports
 to  the  extent  of  about  Rs.  30  lakhs.

 दुर्गापुर  इस्पात  संयत्र  कोयला  धोने  का  कारखाना

 Voy.  श्री  राम  सहाय  पाण्डेय  :
 वय  खान  सनौर  भर  र्यरिंग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र में  कोयला  धोने  के  रखाने  की  क्षमता  के  बढ़ाये

 जाने  की  संभावना  कौर

 यदि  तो  क्षमता  कितनी  बढ़ायी  जायेगी  तथा  उस  का  अनुमानित  व्यय
 वि  तना

 है
 ?

 थ

 खान  कौर  भारी  इंजी  निर्धारण  मंत्रालय में  उपमंत्री  प्र०  त्र

 वर्तमान  प्रसार  कार्यक्रम  के  एक  अंग के  रूप  में  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  में  कोयले
 aia

 के
 का रखा  ने

 की  कुल  क्षमता  नहीं  बढ़ाई  जा  रही  तथापि  धोके  कारखाने  की  कार्यकुशलता  में  वृद्धि

 करने  के  कुड  परिवर्तन  किये  जा  रहे हैं ग्रौर  लगभग  ३०  लाख  २०  हजार  रुपये  की  लागत  पर

 सन्तुलन
 स्थापित  करने  वलि  उपकरण  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।

 शिफ़ाई  इस्पात  aia  के  तमंचा  रियों  के  लिये  उत्पादन  बोनस

 Woe.  श्री  दो  बहु  फार्मा  क्या  खान  प्रौढ़  wits  faker  मंत्री  यह  बता  ने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  के  प्रबन्धकों  प्रौढ़  इक  से  सम्बद्ध  इस्पात  क्मंचारी  संघ  के

 बीच  एक  करार  शुभ्रा  है  जिस  के  झ्तुसार  तमंचा  पियों  को  उत्पादन  बेनस  दिया  जायेगा  तथा  जिसे
 उत्पादन  प्रोत्साहन  योजना  के  नाम  से  जाना  कौर

 यदि  तो  वह  योजना  क्या  है  कौर  उस  के  अधीन कितने  कमंचार्यों  के  बे  नस  feat

 जायेगा ?

 सान  शौर  भारी  इंजी  निर्धारण  मन्त्रालय में  नगमा  Wo  सेठी  )  (7)
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 २८  १८८६
 ह

 लिखित
 उत्तर

 (a)  Yloo-WVoo  रुपये तक  के  पद क्र पों  प्रौढ़  इस  पद  क्रम  में  आने  वाले  सभी  कर्मचारियों

 जो
 कि  उत्पादन  प्रक्रिया

 में
 वास्तव

 में  भाग  लेते  उत्पादन  प्र  साहन
 दिये  जानें

 की
 व्यवस्था

 इस  योजना  प्रारम्भ  में  प्रोत्साहन  ग्राम  के  दो  भागे  I—qeat  भाग  विभाग  के  निजी  उत्पादन

 पर  अधारित  था  तथा  दूसरा  स्टील  मैटिंग  शाप  के  उत्पादन  पर  आघारित  था
 ।  प्रोत्साहन  बोनस

 की  करते  के  लिये  अब  स्टील  वेल्डिंग  शाप  के  उत्पादन  को  मिलाना  बन्द  कर  दिया  गया  ह

 प्रोस्साटप  बोनस  पे  जता  के  रन  वास्ते  प्रत्येक  वग  के  उत्थान  के  भा घार  पर  दिया  जाता

 तत्र 2  हुए  समझौते  हे  कर्म वा  at  क  कुछ  ग्रोवर  वर्ग  भी
 ये  जना

 में
 सम्मिलित

 कर
 लिये  गये

 इस  समग्र  इस  योजना के  कुल  १६,५९३  करें  चोरियों
 को  लाभ  पहुंचता

 समिति१

 Rv.  श्री  do  चे  शर्मा  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 कया  खाद्य  पदार्थों  ब्र  भ  ष  क्यों  के  सम्बन्ध  में  कस्बों को  देने  के  प्रश्न की  नये
 सिरे

 से

 जांच  करेने  वे  लिये  हाल  ही  में  एक  समिति  नियुक्त  की  गई  है  ;

 यदि  तो  स्मिति  के  सदस्य  कौन  कौन  तथा  उस  का  कार्य-क्षेत्र  क्या

 अपना  प्रतिवेदन  पेश  करने  के  लिये  समिति  को  कितना  समय  दिया  गया  है  ?

 उद्योग  मंत्रो  :  से  एक स्व ों से  सम्बन्धित  वर्तमान विधि  पुनरीक्षण

 करने  का  प्रश्न  अभी  तक  सरकार  के  विचाराधीन  है  शौर  सरकार  के  अतिरिकत  किसी  अन्य  समिति  को

 नहीं  सौंपा  गया  है  ।

 Geological  Survey  in  Mirzapur  Distt.

 2278.  Shri  Ram  Swarup:  Will  the  Minister  of  Steel,  _Mines  and

 Heavy  Engineering  be  pleased  to  state:

 (a)  the  date  from  which  survey  is  being  conducted  in  District  Mirzapur
 of  U.P.  by  the  Geological  Survey  of  India;  and

 (b)  the  minerals  and  other  valuable  deposits  found  so  far  as  a  result  oft  he

 survey  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel,  Mines  and  Heavy

 Engineering  (Shri  C.  Sethi):  (a).  The  geological  work  commenced  as

 early  as  the  latter  half  of  the  roth  century  but  detailed  geological  and  mineral

 investigations  were  started  only  in  1941.

 (७)  As  a  result  of  the  survey  work  carried  out  so  far,  workable  deposits  of

 coal,  limestone,  poor  grade  iron  or  e  and  small  andunimportant  occurrences  0

 calcite,  clays,  andalusite,  asbestos,  mica,  agates  and  jasper.  have  been  recorded.

 Export  Price  of  Lac

 2279.  Shri  Ram  Sewak  Yadav:  Will  the  Minister  of  International

 Trade  be  pleased  to
 state:

 (a)
 116.0 1128.0  Government  have

 fixed
 the

 export  prices  of
 lac;

 1Committee  on  Patents.
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 (b)  if  so,  the  basis  on  which  the  prices  have  been  fixed;  and

 (c)  the  steps  taken  to  check  the  fall  in  the  prices ?

 The  Minister  of  International  Trade  (Shri  Manubhai  Shah):  (a)

 &(b):  The  export  prices  of  lac  are  fixed  by  the  Indian  Lac  Exporters  Association

 taking  into  account  the  volume  and  cost  of  production  as  well  as  international

 countries.  These factors  such  as  demand  and  supply  in  the  consuming
 prices  are  approved  by  the  Government.

 (c)  Exports  are  not  permitted  below  these  approved  prices.  The  internal

 price  is  also  stabilised  by  the  operation  of  a  Buffer  Stock  Scheme  by  the  State

 Trading  Corporation.

 संगमरमर  धौर  लौह  शभ्रयस्क  के  निक्षेप

 २२८०८  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  क्या  खान  कौर  भारी
 इंजीनियरिंग मंत्री  यह

 बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  हूं  कि  महेन्द्रगढ़  जिले  में  संगमरमर  कौर  लौह  भ्रामक  के  निक्षेप

 यदि  तो  उन  के  क्या  ब्यौरे  हैं  ?

 खान  शौर  भारों  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्र०  चे  के  र

 (a)  महेन्द्रगढ़ जिले  में  बिहारीपुर  कौर  जैतपुर के  निकट  एक  पर्वतश्रेणी के  पहलुओं  पर

 लौह  अयस्क  की  पट्टियां पाई  गई  अनुमानित  भण्डार  २०  लाख ३  हजार  मीट्रिक टन  के  हैं  तथा  इस

 में  ६३.७५  प्रतिशत  लोहा  घनोटा  श्र  घन चोली में  भी  लौह-भ्रामक के  होने  को  पता  लगा  है

 जिस
 के  भण्डारों के  बारे  में  ५०८  मिलियन  टन  होने  का  अनुमान  लगाया  जाता  जिस  में  कि

 ६४  .  ८  १

 से  ६७.  १४  प्रतिशत  तक  लोहा

 मंडी  कौर  दातला  में  संगमरमर  के  होने  का  पता  लगाने
 ।

 इस  में  सिलिका  १४  प्रतिशत है  तथा  मंगोलिया  ¥  प्रतिशत ।

 उतर  में  कपड़े  का  उत्पादन

 रख  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे कि  :

 (#)  १९६३-६४  में  उत्तर  प्रदेश  मेंगनी  तथा  खादी
 के  कपड़े  का  कुल  कितना  उत्पादन

 हुआ  wit

 उक्त  अवधि  में  उत्तर  प्रदेश  खादी  बोलें  को  कितना  श्रमदान  दिया  गया  है  ?

 उद्योग  मंत्रो  (¥)  ve  लक  ६५  हजार
 मीटर  १९६३

 ey  लख  ee  हजार  रुपये  ।
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 १७  q&ev
 लिखित  उत्तर

 Small  Scale  Industries  Corporation

 2282.  Shri  Vishwa  Nath  Pandey:  Will  the  Minister  of  Industry  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Small  Scale  Industries  Corporation  have

 decided  to  conduct  a  scientific  survey  of  the  capacity  of  small  scale  industrial

 units  and  the  raw  materials  required  by  them;

 (b)  if  so,  whether  a  Committee  would  be  set  up  by  Government  for  the

 purpose;  and

 (c)  if  so,  when  ?

 The  Minister  of  Industry  (Shri  Kanungo):  (a)  The  Central  Small

 Industries  Organisation  (not  the  Small  Scale  Industries  Corporation)  have

 initiated  a  programme  of  assessing  the  capacities  of  Small  Scale  units  on  a  uni-

 form  and  scientific  basis  in  all  the  States.  Under  this  programme  the  capacities
 will  be  first  assessed  by  the  State  Directors  and  verified,  on  a  sample  basis,  by
 Small  Industries  Service  Institute  in  each  State.  To  begin  with,  capacities  in
 Tespect  of  non-ferrous  metals  will  be  assessed  and  thereafter  ferrous  metals
 will  be  taken  up.

 (b)  There  is  no  proposal  to  set  up  a  Committee  for  the  purpose.

 (c)  Does  not  arise,

 aa पंजाब  |...  (  |  लियें  लोहा  ्य

 QXGR  श्री  दलजीत  fag  :  क्या  खान  अर  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 १९६
 2
 क  ६४  में  पंजाब  को  कुल  कितनी  मात्रा  में  लोहा  तथा  इस्पात  भावंटित  किया

 गया  शौर

 PEQV-EY  में  उस  राज्य  को  इस  की  कुल  कितनी  मात्रा  दी  जायेगी  ?

 खान  कौर  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय में  उपमंत्री to
 चे  :

 PEQR-Y  में  केवल  १६  से  २०  गौज  वाली  ठंडी  बेल्ली  काली  सादी  चादरों  का  आवंटन
 किया

 बया
 उस  अवधि  में  पंजाब को  कुल  २१,५२७  मीट्रिक  टन  चादरें  दी  गयी  थीं

 |  गल्वनीक्ृत

 नालीदार  गैल्वनीकृत  सादा  चादरें  इसलिये  नहीं  दी  गयीं  क्योंकि  उत्पादकों  के  पास  पहिले  से  यहं

 बहुत  मात्रा  में  पड़ी  हुई  इस  के  अतिरिक्त  aire  किसी  प्रकार  की  चादरें  नहीं
 दी

 गयीं
 ।

 कच्चा  लोहा  :  राज्य  सूची  के  पमाने  ढलाई घरों  को  YER  मीट्रिक  टन  कच्चा

 लोहा  भ्रावंटित  किया  गया  था  |

 98 a4  g eB-EY  के  लिये  आवंटन  तभी  नहीं  कियां  गया  है  ।

 4079
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 उड़ीसा  में  कांच
 की  वस् तुझ ों  का  निर्माण

 श्री  रामचन्द्र  उलका

 श्री  घीवर  मीना
 RRS

 {

 क्या  उद्योग  मंत्री  दिनांक  ३०  १९६३  के  शता  रोहित  प्रश्न  संख्या  १२२०  के  उत्तर के

 सम्बन्ध में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  कया  उड़ीसा  में  कांच  की  बनी  हुई  वस्तु भों
 का  निर्माण  करने से  सम्बन्धित  मामले  की

 इस  बीच  जांघ  कर  ली  गईं  कौर

 यदि  तो  उस  का  क्या  परिणाम  निकला

 उद्योग  मंत्री  (®)  प्रस्ताव  अभी  तक  विचाराधीन हूं  ।

 (@)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उड़ीसा  में  लघ  उद्योग

 रामचन्द्र  इलाका  :

 २२५४.
 {att  धीवर  मीना

 :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 लघु  उद्योग  सेवा  संस्था  ने  १९६३-६४  में  लघु  उद्योगों को  किस  प्रकार की  सहायता

 उस के  ब्यौरे कया  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्री  कौर  (  PEER-E¥  १९६४

 लघु  उद्योगों
 को

 दी  गई  सहायता  का  स्वरूप  तथा  उस  के  निम्नलिखित  हैं
 :--

 (१)  कारखानों  में  दौरों  की  संख्या  BGR

 (२)  जिन  पक्षों  को  प्रविधिक  सलाह  दी  गई  उन  की  संख्या  ase

 (३)  जिन  पक्षों  को
 नये

 उद्योग  प्रारम्भ  करने  के  लिये  जानकारों  दी  गई
 उन  की  सख्या  RR

 (४)  जिन  पक्षों  को  a  दो  मद  TT hl  सस्य  Yoo

 उड़ीसा  में  औद्योगिक  सहकारी  समितियां

 श्री  रामचन्द्र  इलाका
 रद्द

 श्री  धवल  ओवर  मीना

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  ३१  Peqv al को  उड़ीसा में  कितनी  प्रौद्योगिक  नहकारी  ससितियां  कार्य  कर
 रहीं  aye

 Vouo
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 २८  १८८६  अ्रविलम्बनी य  लोक  महत्व  के  विषय

 की  कौर  ध्यान  दिलाना

 (a)  ag  समितियां  किस  प्रकार की  हैं  aye  उन  की  उत्पादन  क्षमतायें  कितनी  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्री
 कौर

 जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही
 हे  तथा

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  |

 ध्यान  दिलाने  वाली  सूचना  के
 बारे  में  (TRA)

 RE  :  CALLING  ATTENTION  NOTICE  (QUERY)

 श्री  स०  सो०  बन्दों
 :

 ४,  ५  दिन  पहले  हावड़ा  एक्सप्रैस  के  पटरी  से  उतर  जाने

 के  बारे
 में  एक  ध्यान  दिलाने

 वाली  सूचना दी  गयी  समझ  में  नहीं  प्राय
 कि  उस

 के
 लिये  अनुमति

 नहीं  दी  गयी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  ने  कई  बार  कहा  है  कि  यदि  माननीय  सदस्यों  के  इस  विषय  पर  कुछ  कहना

 हो  तो
 वह  मुझे  मिल  सकते  इस  के  बावजूद  भी  वह  इस  तरह  बाधा  डालते  मझे  जब

 तक  तथ्यों
 की

 जानकारी न  कसे  उत्तर  दे  सकता  हूं  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  माननीय  मंत्री  को  सब  कुछ  मालूम  है  ।

 meat  महोदय  :  अनुमति  देना  तो  मेरा  काम  है  न  कि  रेलवे  मंत्री  का  ।

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  शोर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC
 IMPORTANCE

 दक्षिण  रेलवे  के  सअदान  पर  रेल  दुर्घटना

 श्री  प्र०  र०  चक्रवर्ती
 )  :  मैं  रेलवे  मंत्री

 का  ध्यान  निम्नलिखित  भ्र विलम्ब नीय  शोक

 महत्व  के  विषय  की  wie  दिलाता  हूं  पौर  उन  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  बारे  में  एक  वक्तव्य

 दें

 १३  अप्रैल  १९६४ को  दक्षिण  रेलवे  के  गुन्टूर  मामला  भाग  पर  रेलवे  दुर्घटना
 जिस

 के
 परिणामस्वरुप  एक  यात्नी  की  मृत्यु  हो  गई  थी  ate  कई  प्राय  घायल  हो

 रेलवे  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सें
 ०  व०  राम स्वामी  १३-४-१९६४  को  लगभग  बज  कर

 ¥o  मिनट
 पर

 जब  ११२७
 गावर-माचाला  मिली  जुली  सवारी  गाड़ी

 दक्षिण  रेलवे  के  गुन्टुर-मा  चर्चा

 मीटर  गेज  शाखा  लाइन  खंड  के  पिंडमूल  sie  निकले  स्टेशनों  के  बीच  जा  रही  तो  मील  नं
 ०

 Ko /Y  पर  उस  के  ६  माल  डिब्बे  कौर  २  सवारी  डिब्बे  उलट  गये  कौर  अन्य  तान  सवारी  डिब्बे

 पटरी  से  उतर  गये  |

 इस  देना में  एक  महिला  यात्री  की  मत्यु  हो  गयी  कौर  अरन्य  १८  यात्रियों को  मामूली  चोटें

 पहुंचीं  ।  घायलों में  से  १५  व्यक्तियों को  दक्षिण  रेलवे  के  डिवीजनल  मैडिकल  अफ़सर  द्वारा

 पट्टी  करने  के  बाद  जाने  दिया  बाकी  तीन  घायल  व्यक्तियों को  रेन्टचिन्तल के  भ्र स्प ताल  में  भेज

 दिया  रिपोर्टे मिली  है  कि  उन  की  हालत  संतोषजनक  ढंग  से  सुधर  रही
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 oe

 श्री  प्र०  to

 दुर्घटना  की  पहली  सुचना  मिलने  के  तुरन्त  बाद  दक्षिण  रेलवे  के  चोफ  आपरेटिंग  gules

 कौर  डिवीजनल  सुपरिन्टेन्डेन्ट  सड़क  द्वारा  दुर्घटना  स्थल  के  लिए  रवाना  हो  गये  ।  वहां  पहुंचते  ही

 उन्हो ंने  दुर्घटना  स्थल  ait  घायल  व्यक्तियों को  देखा ।

 मृतक  के  निकट  सम्बन्धी  को  श्रतुग्रह  के  रूप  में  श्रमिक  सहायता  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।

 इस  दुर्घटना  की  वजह  से  गाड़ियों  का  जो  जाना  जाना  रुक  गया  उसे  PY-Y-2EQY  दोपहर

 तक  फिर  सेਂ  चालू  कर  दिया  गया

 श्रतरिक्ति  रेलवे  बेंगलूर ूने  PY-¥- VERY  को  इस  दृघंटना  की  सांविधिक

 जांच  शुरू  कर
 दी  ॥

 श्री  प्र०  रह  चक्रों  :  क्या  सरकार का  विचार  इन  घटनाओं  के  sta  कारणों  की  जांच

 करने का  हैं  |

 a  सरया श्री  सें०  बे०  राम स्वामी  रेल  श  AN  भ  के  श्रतििक्त  आयुक्त  इस  दुर्घटना  की  जांच  कर  रहा  है

 श्र  उसके  प्रतिवेदन  की  हम  प्रतीक्षा  करेंगे  ।

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 काफी  १९४२  के  अ्रन्तगंत  अधिसूचना

 श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  मैं  ४  १६६४  काफी

 GE¥R  की  धारा  ४८  की  उपधारा  (३)  के  श्रन्तगंत  अ्रघिसुचना  संख्या  जी०  एस०  कार  ५५७  में

 प्रकाशित  काफी
 )  q&ev  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।  में

 रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  २७३६/६४ J

 gree  मेंटेन  लिमिटेड  के  पन्त  नियम  कौर  प्रतिष्ठ।न-ज्ञापन  पत्र

 उद्योग
 मंत्री  :

 मैं  निम्नलिखित  पत्तों
 की  एक  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता

 gi

 (9)  इंस्ट्रूमेंटेशन  लिमिटेड  के  श्रन्तनियम  ate  प्रतिष्ठान-ज्ञापन  पत्न  की  एक  एक  प्रति  ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  ato  २७३७/६४]

 (२)  वर्ष  १९६२-६३  के  लिये  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति ।

 q में  रखी  गयी  देखिये  संख्या  एल०  eto  २७३८/६४]
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 १७  qeev  सिलाई  की  मशीनों  के  पुर्जों  के  निर्माण
 के

 लिये  सुन्दरम  एण्ड  कम्पनी  को

 लाइसेंस  दिये  जाने  के  बारे  में  वक्तव्य

 सिलाई  की  के  पुर्जों  के  निर्माण  के  लिये  सुन्दरम  एण्ड  कम्पनी

 को  लाइसेंस  दिये  जाने  के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE  :  GRANT  OF  LICENCETO  SUNDARAM  &

 COMPANY  FOR  MANUFACTURE  OF  SEWING  MACHINE  PARTS.

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी ).
 :

 १  १९६६४  को  श्री  स०  मो ०  बनर्जी

 सम् भरण  तथा  तकनीकी  विकास  विभाग  सम्बन्धी  मांगों  पर  बोलते  हुए  कुछ  श्री
 रोप

 लगाये  गये  जिनका

 उत्तर  देना  मेरे  लिये  वांछनीय  है  ।

 माननीय  सदस्य  का  यह  कि  जब  मैं  आधिक  तथा  प्रतिरक्षा  समन्वय  मन्त्रालय  का

 था  तो  सुन्दरम  एण्ड  कम्पनी  नामक  एक  साथ  को  सिलाई  की  मशीनों  के  पुर्जे  बनाने  के  लिये  लाइसेंस

 दिया  गया  गलत  है  ।  मुझे  इस  लाइसेंस  के  बारे  में  कुछ  मालूम  नहीं  जांच  करने पर  मुझे  मालूम

 gar  कि  इस  प्रका र
 के  निर्देश  के  उत्तर  में  श्री  बू था लिंगम  ने  बताया  था  कि  पुर्जे  बनाने  सम्बन्धी  मामलेਂ

 को  प्रौद्योगिक  लाइसेंसिंग  समिति  को  निर्दिष्ट  किया  जाय  ॥

 यह  आरोप  लगाया  गया  कि  मैंने  इस  मामले  में  का  फी  दिलचस्पी  ली  इस  मामले  का  सम्बन्ध

 उद्योग  मन्त्रालय  से  जो  अन्य  मंत्रालयों  के  परामर्श  से  निर्णय  लेता  वित्त  मित्ताल  को  एसे  मामले

 तभी  निर्दिष्ट  किये  जाते  हैं  जब  विदेशी  सहयोगिता  निहित  होती  है  ।

 विदेशी  भागिता  के  सिलसिले  में  ही  इस  मामले  की  फाईल  वित्त  मन्त्रालय  में  आई  चंकी

 इस  मामले  में  एक  विशेष  झ्र मरी की  साथ  के  साथ  सहयोगिता  का  प्रश्न  था  इसलिये  मेरे  पूर्वा धि कारी  ने

 निर्णय  दिया  था  कि  इस  बारे  में  saw  ade  लिये  जाय  इस  का  रण  यह  मामला  श्रमिक  कार्य  विभाग

 उद्योग  मन्त्रालय की  सिफारिश  के  मेरे  पास  भेजा  गया  ।  वह  फाईल  मेरे  पास  २४-१२-६३

 को  भाई  जिस  पर  मैंने  लिखा  था  कि  चूंकि  सिंगर  मशीनों  के  भारतीय  भागीदार  मेरे  निकटतम  मित्त

 हैं इसलिये मैं  स्वयं  इस  मामले में  कोई  निर्णय  नहीं  लेना  प्रधान मन्त्री  से  श्रतुरोध  किया

 जाय  कि  वह  यह  मामला  किसी  wer  मन्त्री  के  पास  भेज  दें  ।

 उसके  बाद  क्या  श  इस  बारे  में  मालूम  नहीं  था  ।
 यह  आरोप  लगाये  जाने  पर  मैंने

 देखा  तो  मालूम  gut  कि  स्वयं  प्रधान  मन्त्री  ने  9- I- FERS  को  उद्योग  मन्त्रालय  की  सिफारिश  का

 अनुमोदन  करते  हुए  उस  फाईल  को  निबटाया  था  |

 इन  तथ्यों  की  दृष्टि  से  मुझे  श्री शा  है  कि  मेरे  तथा  श्री  बूथालिंगम  पर  लगाये  गये  श्री  रोगों  को  सभा

 मान्यता नहीं  देगी  ।  इस  प्रकार  के  गलत  प्रत्यारोपों  से  मन्त्री  के  सम्मान  को  आघात  पहुंचता  है  ।  यह  सभा

 तथा  अध्यक्ष  मेरा  मागं  दर्शन  करें  कि  ऐसे  निराधार  आरोप  लगाने  वाले  व्यक्ति  के  साथ  व्या

 व्यवहार किया  जाय  ॥

 श्री  स०
 मो०  बनर्जी

 :
 मैंने  वित्त  मस्ती  के  विरुद्ध  कोई  व्यक्तिगत  ary  नहीं  लगाया

 था
 ।
 मैंने  अपनी  सुचना  के  आघार  पर  केवल  यह  कहा  था  कि  wages  वित्त  मन्त्री  ने  सम्बद्ध  प्रस्ताव  को

 स्वीकार कर  दिया  था  शौर  श्री  के  जरिये  इस  विशेष  फर्म  को  प्राथमिकता  दिलाई गई

 किसी  व्यक्ति  विशेष  पर  आरोप
 न

 लगाते  हुए  मैंने  इस  बारे  में  जांच  करने  के  लिये  कहा  था  चूंकि  इस

 विद्वेष  मामले  में  सामान्य  प्रक्रिया का  पालन  नहीं  किया  गया  था  ।  इस  मामले  को  प्रधान  मिलती  के  पास

 भेजने
 की

 क्या  जरूरत  थी  ?
 अब  इस  बारे  में  निर्णय  सभा  को  लेना  मैंने  जो  बात  eel

 थी
 वह  मूल

 रूप  से  सच  थी  |
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 Statement  Re.  grant  of  Licence  to  Sundram  and  April  17,  1964

 =
 Company  for  manufacture  of  sewing  machine  parts

 अध्यक्ष  महोदय  :
 माननीय  सदस्यों  को  चाहिए  कि  प्रत्यक्ष

 या
 परोक्ष  रूप  से  किसी  प्रगति  पर

 प्रत्यारोप  लगाने  से  पहले  वह  उचित  जानकारी  प्राप्त  किया  चूंकि  इस  तरह  से  सरकार  की  प्रतिष्ठा

 कम  होती है  ।  मैंने इस  विषय  में  माननीय  सदस्य  को  कहा
 था  कि

 वह  मुझे  मिलें  परन्तु  वह  नहीं
 राय  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी :  मैं  तीन  बार  श्राप  से  मिलने  के  लिये  पाया  था

 अ्रध्यक्ष  महोदय
 :

 मुझे  खेद  है  कि  वह  तीन  बार  भराये  श्र  मैं  नहीं  मिला
 ।

 परन्तु  मैं  काफी  समय

 sax  कार्यालय  में  व्यतीत  करता  हुं  ।  जो  माननीय  सदस्य  मुझे  मिलन  चाहें  वह  श्री  सकते हैं
 |

 मैंने  काफी  दिन  माननीय  सदस्य  की  प्रतीक्षा  करने  के  पश्चात्‌  माननीय  मन्त्री  से  वक्तव्य  देने  के  लिये

 कहा था

 माननीय  मन्त्री  चाहते  हैं  कि  मैं  उनका  मागं  दर्शन  करूं  ।  इस  बारे  में  स्थिति  स्पष्ट  है  ।  माननीय

 edt  ने  स्वय  निर्णय  देने  की  बजाय  यह  मामला  प्रधान  मन्त्री  के  सुरूदे  कर  चूंकि  सम्बद्ध

 वाले  उनके  मित्र थे  ।  यदि  माननीय  सदस्य  को  इस  बात  की  जानकारी  हो  जाती  तो  ae  स्थिति  उत्पन्न

 न  होती  ।  बेहतर  यही  कि
 किसी  प्रकार

 के  आरोप  लगाने  से  पहले  माननीय  सदस्य  सम्बद्ध  मन्त्री
 को

 पुरी  जानकारी  प्राप्त  कौर  फिर  यदि  वह  सन्तुष्ट  न  हों  तो  वह  आरोप  लगा  सकते  हैं प्र ौर

 वक्तव्य के  सकते  हैं  ।  परन्तु  पहले  तथ्यों  की  जानकारी  प्राप्त  करना  आवश्यक  है  |

 श्रीमती रेणू  चक्रवर्ती  :  :  यह  बात  हमारी  समझ  में  नहीं  ars  कि  यदि  सम्बद्ध

 फर्म  का  नाम  प्राथमिकता-सुची  में  नहीं  था  तो  वित्त  मन्त्री  ने  इस  प्रस्ताव  को  तुरन्त  स्वीकार  करने

 की  जोय  इसे  प्रधान  भन्ती  के  पास  क्यों  भेजा  ?

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  कब  माननीय  सदस्या  एक  अन्य  न्यारा  लगाने  की  कोशिश  कर

 रही  हैं  ।  वास्तव  में  प्राथमिकता  शादी  के  बारे  में  मुझ  कुछ  मालूम  नहीं  था  ।  फाईल  मेरे  पास  भाई  थी

 श्र  मैं  स्वयਂ उस  पर निर्णय  लेना ही  चाहता  था  इसलिये  मैंने  उसे  प्रधान  मन्त्री  के  पासाभेज  दिया  ।

 श्री  रंगा  यदि  मन्त्री  जिम्मेदा र  व्यक्ति  होते  हैं  तो  यह  बात  सदस्यों  पर  भी  लागू

 होती  है  ।  मैं  चर्चा धीन  सामले  की  जानकारी  तो  नहीं  रखता  परन्तु  भूतकाल  के  अनुभव  के  आधार  पर

 मैं  कह  सकता  हुं  कि  कई  बार  तथ्यों  को  पहले  सुनिश्चित  करना  कठिन  होता  है  प्रौढ़  सदस्य  सभा  में

 आरोप  लगाने  पर
 मजबूर  होते

 पीछे  एक  ऐसा  मामला  भी  सभा  में  श्राया  था  जिसमें  बाद  में  साबित

 हो  गया  था  कि  सदस्य  द्वारा  लगाये  गये  योरोप  ठीक  थे  कौर  उसके  परिणामस्वरूप  सम्बद्ध  मन्त्री  को

 त्याग  पत्न  देना  पड़ा
 था  ।

 यह
 ठीक

 है
 कि

 किसी  माननीय  सदस्य  को  किसी  बात  को  अनुचित  प्रका  र  सेਂ

 तुल  नहीं  देना  चाहिए  कौर इस
 बारे  में

 श्राप  स्वयं  निर्णय
 कर  सकते हैं  ।  किसी  सदस्य  को  जान  बुझ  कर

 श्र  बुरे भाव
 से  आरोप नहीं  लगाने  चाहियें यह  भी  ठीक  है  ।  परन्तु  किसी  एक  मामले में  प्रारूप

 ठीक  भी  सिद्ध  हो  सकते  हैं  ।

 meal  महोदय  :
 मैंने  तो  केवल  यह  कहा  है  कि  वक्तव्य  देने  से  पहले  तथ्यों  की  जानकारी  aw

 करने  की  चेष्टा  की  जानी  चाहिए  थी  |

 श्री स०  Alo  बनर्जी  :
 यदि  हम  कुछ  जानकारी  प्राप्त  करना  चाहते  हैं  तो  हम  पत्र  लिख  सकते

 हैं  ।
 यह  एक  व्यक्तिगत  मामल

 न  हो  कर  एक  का  रखाने  से  सम्बन्ध  मामला  था  |  यदि  हम  यह  चाहें कि
 संसद के  समक्ष  कुछ  तथ्यों  के  प्रस्तुत  किया  जाय  तो  कया  हम  ऐसा  नहीं  कर  सकते  ?

 meat  महोदय  :
 मैंने  तो  केवल  यही  कहा  है

 कि
 पहले  तथ्यों

 को
 जानने  के  लिये  प्रयत्न  किया

 फिर  कोई  बात  कही  जाय  ।  यदि  माननीय  सदस्यों  को  बात  कहने  की  स्वतन्त्रता  है  तो  उनका  कुछ
 उत्तरदायित्व  भी  है  ।

 Conv
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 २८  १८८६  वित्त  eR

 अफ्रीकी  एशियाई  राष्टों  के  सम्मेलन  के  बारे  में

 RE  :  CONFERENCE  OF  AFRO-ASIAN  NATIONS

 श्री  तिरुमल  राव  श्री  स्वर्ण  fag  हाल  ही  में  जकार्ता  में  हुए  एशिया  ई-श्रमिक

 राष्ट्रों  के  सम्मेलन  से  वापस  ara  हैं  ।  यदि  श्राप  अ्रनमति दें  तो  वह

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  अकस्मात  ही  इस  तरह  से  उन्हें  कुछ  बताने  के  लिये  नहीं  कह  सकता  |

 काशाना

 विनियोग  २)  १९६४

 APPROPRIATION  (No.  2)  BILL,  1964

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी )  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  कि  वित्तीय  वर्ष  Gee¥—Gk

 की  सेवाओं  के  लिये  भारत  की
 संचित  निधि  में  से  कुछ  राशियों  के  भुगतान  कौर  विनियोजन  का

 क्वार  देने  वाले  विधेयक  को  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाय  |

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न यह  है  :

 वित्तीय  वर्ष  qRe¥—FY  की  सेवाओं  के  लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कुछ

 राशियों  के  भुगतान  ae  विनियोजन  का  प्राधिकार  देने  वाले  विधेयक  को  पुर

 स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  |

 The  motion  was  adopted

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  मैं  विधेयक  को  स्थापित  करता  हूं  ।

 eS  हवाला

 वित्त  fi qTIy h  १९६४

 FINANCE  BILL,  1964

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हू ं:

 वित्तीय  वर्ष  १६६४-६४  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  की
 वित्तीय

 प्रस्थापनाश्रों  को

 कवित  करने  are  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  0.0

 इस वित्त  विधेयक  को  प्रस्तुत  किये  ६  सप्ताह  से  अ्रधिक  समय  हो  गया  मैंने  सा  मान्य  वाद  विवाद  के

 दौरान  कर  सम्बन्धी  प्रस्तावों  के  श्रमिक  कौर
 सा

 मालिक  उद्देश्यों  को  स्पष्ट  कर  दिया  था  |  मैं  इस  समय

 रैशेल  श्राफ  टैक्स  प्रोपोज  प्रस्तावों  के  नामक  पत्र  की  aire  ध्यान  दिलाना

 चाहता हुं  जो  कभी  हाल  में  परिचालित  किया  गया  है  ।

 कर  प्रस्तावों  के  प्रति  लोगों  ने  सभा  में  तौर  बाहर  भी  विशेष  रुचि  दिखाई  है  ।  इस  विस्तृत  चर्चा

 का  बहुत  लाभ  पैर  उससे  हमें  प्रस्तावों  में  सुधार  क  रने  तौर  जिन  पर  अनावश्यक  भार  पड़ा  था

 उन्हें  राहत  देने  में  सहायता  मिली  है
 ।  इन  संशोधनों से  बजट  के  मूल  उद्देश्यों की

 अधिक  सुचारु रूप  से
 पति  हो  सकेगी ।

 बजट  को  पेश  करते  समय  मैं  ने  सोचा  था  कि  इंग्लैण्ड  की  परिपाटी  की  तरह  वित्त  विधेयक  को

 बाद  में  पेश  करूं  किन्तु  मैंने  यहां
 की

 परम्परा  को  नहीं  तोड़ा श्री  सोचता हूं  कि  यदि  मैं  वित्त
 मन्त्री
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 ee

 ति०  त्‌०

 रहा  तो  अगले  वर्ष  इसे  अलग  पेश  करूंगा  |  क्योंकि  उससे  साधारण  प्रकार  के  संशोधन  करने  की

 श्यकता  नहीं  होती  ।

 faa  विधेयक  में  व्यक्ति  गत  कर  के  ढ़ांचे  को  काफी  सरल  बना  दिया  गया  है  कौर  निम्न  राय

 वाले  लोगों  को  राहत  देते  ग्र ौर गेर  सरकारी  बचत  को  संगठित  करते  हुये  कर  तथा  श्रमिक  कों

 सरल  बना  दिया  है  ।  fan  रियायत  तो  नहीं  दी  जा  सकती  थी  किन्तु  श्री  बिना  सन्तान  के  विवाहित

 या  बिन  सहमति  के  संयुक्त  परिवार की  ३०००  से  ३२००  रुपये तक  की  एक  बच्चे  वाले  व्यक्ति

 था  संयुक्त  परिवार की  ३३००  रुपये
 से

 ३६००  रुपये
 तक  की

 श्राय  प्रौर  एक  से  अधिक  बच्चे  वाले

 व्यक्ति या  संयुक्त  परिवार  की  ३६००  से
 ४०००  रुपये  तक  की  कर  मुक्त है

 |  इन  करदाताओं

 में  सबसे  महत्वपूर्ण  वग  एक  से  अधिक  बच्चों  वाले  व्यक्तियों  का  है  बजाकर
 उन्हें  लगभग  GYoo  रपये  तक

 की  राय  तक  कम  कर  देना  कुछ  एक  राय  वर्गों  के  कर  में  वृद्धि  हुई  इन  उपायों  से  लोगों  को

 निश्चित  राहत  मिलेगी  |

 नई  कर  योजना  में  वार्षिक  जमा  योजना  से  गेर-सरकारी  बचत  बढ़ेगी  कौर  मुद्रा  स्फीति  की  प्रवृत्ति

 की  रोक  थाम  होगी  ।  ७०  से  अधिक  की  ary  के  लोगों  के  लिए  इसे  वैकल्पिक  रखा  जायगा  किन्तु

 एक  बार  विकल्प  दे  देने  पर  वह  स्थायी होगा
 ।

 दूसरे  भी  विकल्प  दे  सकते  हैं  किन्तु  उन  पर  वार्षिक
 जमा

 की  रकम  प्रति  क्त  कर  की  के  अन्तर  का  ५०  प्रतिशत  अधिक  कर  देना  पड़ेगा  |

 दूसरे  दो  परिवर्तन  ये  किये  गये  हैं  कि  रोजगार  समाप्त  होने  पर  मिलने  वाली  क्षतिपूर्ति  को
 वार्षिक

 जमा  की  दुष्टि  से  हिसाब  में  नहीं  लिया  जायगा  ।  कलाकारों  श्रादि  को  अपनी

 ara  का  १४  प्रतिशत की  बजाय  २४  प्रतिशत जमा  करना  होगा  ।  कलाकारों की  अनेक  संस्थाओं  ने

 इसकी मांग  की  थी  ॥

 गैर  सरकारी  बचत  को  प्रोत्साहन  देने
 के  हेतु

 स्थानिक  करदाता  के  प्रतिभूतियों  पर  आयकर

 अर  प्रतिकर  कम  कर  दिया  गया  है  प्रौढ़  उसे  लाभांश  के  २९ प्रतिशत के  स्थान  पर  २०  प्रतिशत  करने

 का  विचार  इससे  संयुक्त  पूंजी  कम्पनियों  के  हिस्सों  के  रूप  में  सरकारी  प्रतिभूतियों  में  निवेश
 को

 प्रोत्साहन  मिलेगा  |

 एक  शौर  परिवर्तन  यह  किया
 हैं

 कि  जिन  विदेशी  छात्रों  को  स्वीकृत  योजना  के  अनुसार

 विदेशी  सरकारों  से  छात्रवृत्तियां  मिलती  हैं  उनमें  से  प्रत्येक  को  दो  वर्ष  के  लिये  कर  मुत  रखा

 जायेगा  ।

 निगम  कराधान  का  मूल  उद्देश्य  यह  है  कि  पूंजी  प्राथमिक  उद्योगों  कौर  उद्योग  के  स्वामित्व

 में  भिन्नता  लाने  को  प्रोत्साहन  दिया  जायगा  इसलिये  अधिलाभ  कर  के  स्थान  पर  समवाय

 झतिकर  लगाया  गया  हैं  |

 इसके  sara  विकास  छूट  का  प्रोत्साहन  पुराने  कारखानों  कौर  नई  झायात  की  गई  मशीनों

 को  देने  का  विचार  है  |  कारखानों  को  तीन  पारियों  में  लाभ  के  लिए  ५०  प्रतिशत  मूल्य  eta  दिया

 जाता है

 समवायों  द्वारा
 वितरित  लाभांश  पर

 अतिरिक्त
 कर  का  उद्देश्य यह  कि  जों  बचत  हो  उसका

 sfuarfar  उपयोग  औद्योगिक  निवेश  में  हो  ।  इसी  युक्ति  के  आधार  पर  कुछ  श्रेणियों  के  उद्योगों

 को  अनिवार्य  के  वितरण  से  मुक्त  किया  गया  यह  छूट  कुछ  वस्तुओं  का  निर्माण  करने
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 १७  १९६४  वित्त  विधेयक
 कमली  ———s

 वाले  उद्योगों  खनन  त्र  बिजली  निर्माण  उद्योग  ौर  Yo  लाख  रुपये  से  कम  तुरन्त  मूल्य  के  उद्योगों

 कोभीदी  जाएगा  |  इससे  इंजोनिरया रिंग  प्र  wea  सेवाओं  के  उद्योगों  को  विस्तार  में  सहायता  मिलेगी  ।

 एक  परिवर्तन  एक  असंगति  को  दूर  करने  के  लिये  किया  जा  रहा  आजकल  जिस  कम्पनी

 में  सरकार  के  ४०प्रतिशत  शेयर  हों  उसे  सरकारी  हित  की  कम्पनी  माना  जाता  है  ।  उद्योग  वित्त

 निगम  ait  राज्यों  के  कुछ  वित्त  निगम  भारत  इस  शर्तें  को  पुरा  नहीं  करते  क्योंकि  उनमें

 भारत  के  रक्षित  बैंक  के  हित  हैं  सरकार  के  नहीं  ।  शर्त  उन्हें  सरकार  के  मुख्य  हित  से  विहीन  माना

 जाता  ह... है श्रौर  गैर  सरकारी  लिमिटेड  कम्पनियों  के  बराबर  समझा  जाता है  ।  यह  असंगत  बात  है  ।

 wa  अधिनियम  में  संशोधन  किया  जा  रहा  है  कि  जिस  कम्पनी  में  केवल  भारत  के  बैक

 के  या  भारत  सरकार  सहित  कम  से  कम  ४०  प्रतिशत  शेयर  हों  उसे  मुख्य  सरकारी  हित  की  कम्पनी

 समझा  जाए  ।  वित्त  विधेयक  में  उन  कम्पनियों पर  अधिकर  २४  से  बढ़ा कर  ३४  प्रतिशत कर  दिया

 गया  है  जिस  पर  थोड़े  से  लोगों  का  faa है  ।  माल  तैयार  करने  वाले  या  खनन  कायें  के  जिन

 उद्योगों  में  प्राय  २  लाख  रुपये  से  अधिक  नहीं  उसके  पहले  १  लाख  रुपये  पर  वित्त  विधेयक  के  कुल

 ६०  प्रतिशत  कर  की  बजाय  ४५०  प्रतिशत  कर  लगाने  का  संशोधन  रखा  गया  है  ।  जिन  कम्पनियों

 की  ५  लाख  रुपये  से  कम  है  उसके  पहले  २  लाख  रुपये  पर  ४५०  प्रतिशत कर  लगाने के  लिए  भी
 मने  संशोधन  रखा  है

 वित्त  विधेयक  की  यह  योजना  है  कि  जिन  मूलभूत  उद्योगों  में  भ्रमित  पूंजी  लगी  हुई  है  तौर

 मुनाफा  कम  है  उन्हें  प्राथमिक  विनियोग  में  बचत  लगाने  के  लिए  प्रोत्साहन  दिया  जाए  ।

 निर्माण  की  सम्बन्धित  वस्तुभ्ोों  की  प्रथम  सूची  में  मैं  अब  संशोधन  कर  रहा  हूं  ।  मैंगनीज़

 मेगनेसाइट  कौर  खनिज  तेल  के  खनन  उद्योगों  में  शामिल  कर  दिया  गया  है

 के
 उपकरणों

 में  पारेषण  के  केन्द्र  ,  केबुल्स orfe  शामिल  की  गई  हैं  ।  वेवल

 काफी  कौर  चाय  को  सूची  में  से  निकाला  गया  है
 ।

 निगम कर  में  दो  ग्रोवर  परिवर्तन  किये  गये  हैं  ।  एक  उपबन्ध  के  अ्रन्तगंत  कम्पनियों  द्वारा

 क्यारियों को  उनके  वेतन  के  २०  प्रतिशत  से  प्रतीक  लाभ  दिया  जाता  है  तो  उसे  कर  योग्य  राय  में

 से  घटाने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाएगी  किन्तु  जो  खच  कर्मचारियों  को  यात्रा  सम्बन्धी  रियायतें  देने
 पर

 क्रिया  जाएगा  उस  पर  कर  नहीं  लगेगा  .

 यह  भी  संशोधन  किया  गया  है  कि  समवाय  से  भिन्न  करदाताओं  के  मा  मले  में  लाभांश  are

 भूतियों  की  उद्गम  से  की  जाने  वाली  कटौती  की  दर  २४  प्रतिशत  घटा  कर  २०  प्रतिशत  कर  दी  है  ।

 बोनस  शेयरों  के  बारे  में  यह  संशोधन  हैं  कि  उनके  जारी  करने  के  ३१वें  दिन  बाज़ार  मूल्य  को  पूंजी गत
 लाभ

 मान  लिया  गया  है
 ।

 ऐसे  पूंजीगत  लाभ  पर  न्य  पूंजीगत  लाभ  के  कर  की  औसत
 दर  का

 बाधा  कर  लगाया  जायेगा  किन्तु वह  लाभ  का  कम  से  कम  १४  प्रतिशत  होगा  ।  पहले  ५०००  रुपये

 पर  कर  नहीं  कम्पनियों  से  ऐसे  लाभ
 पर  श्रप्रिकर  की  ¢'/,  आयकर

 लगाया  जाएगा  ।

 विधेयक  के  खंड  से  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  शेयर  प्रीमियम  में  से  जारी  किये  जाने  वाले  बोनस
 शेयर  पर  कर  को  रियायत  भूतलक्षी  प्रभाव  से  होगी  ।  इस  निर्वचन  को  रोकने  के  लिये  प्रस्तावित

 संशोधन रखा  गया  है
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 Finance  Bill  April  17,  1964
 a

 {  श्री  fae  To  कृष्णमाचारी  |

 समवाय  से  भिन्न  करदाताओं  को  होने  वाले  भ्रल्पावधि  पूंजीगत  लाभ  से  भिन्न  लाभ के
 बारे  में

 यह  पवि तिन  किया  गया  है  कि  पहले  ५०००  रुपये  का  लाभ  कर  मुक्त  होगा  HIT  यदि  कर  दाता  कौ

 प्राय  १००००  रुपये  से  कम  हो  तो  पूंजीगत  लाभ  पर  कर  नहीं  लगेंगी  |  भूमि  भवन  शादी  से  पूंजी

 गत  लाभ  पर  ७४  प्रतिशत  कौर  ग्रन्थ  मामलों  में  ५०  प्रतिशत  कर  लगाया  जायेगा  |

 प्रायः  लोग  पूंजीगत  परिसंपत्ति  का  हस्तांतरण  करते  समय  उसका  सत्य  कम  बताते  हैं  ्र

 इस  प्रकार  कर  से  बचाव  किया  जाता  है  ।  इसे  रोकने  के  लिये  हस्तांतरण  के  दिनों  का  बाजार  मूल्य

 लिया  जा  सकेगा  |

 कर  aaa  के  उपायों  को  विद्वेश  भाव  से  लाग  नहीं  किया  जा  सकता  |  इस  दृष्टि  से  यह

 परिवर्तन किये  गये  हैं  अर्थात  (2)  कर  अभिलेख  की  सुचना  का  प्रार्थना  पत्र  विहित  प्रपत्र  में  लिया

 जायगा  (२)  कौर  झ्रायकर  राय  aa  एसी  जानकारी  उस  सुरत  में  देगा  जब  वह  संतुष्ट  होगा  कि  इस

 में  लोकहित है  (३)  आयकर  PERR  के  अन्तर्गत  प्राप्त  संभरण  जारी  रखा  जायगा

 (४)  केन्द्रीय  सरकार  एस  करदाताओं  की  श्रेणियां  निर्धारित  करेगी  जिनके  बारे  में  जानकारी  नहीं

 दी  जा सकती  ।  इससेਂ  हमारा  अ्भिषाय  बैंकिंग  कम्पनियों  की  गोपनीय  निधियों  ars  से  (x)

 आयकर  PER  की  धारा  २८०  में  भी  संशोधन  करने  क  ।  विचार  है  ताकि  श्रेणीकृत

 सुचना  देने  वाले  सरकारी  कर्मचारी  को  दंड  दिया  जा  सके  |

 अर्थात  राय  से  धन  के  केन्द्रीकरण  को  रोकने  के  लिये  सम्पदा  शुल्क  [५  प्रतिशत  है  जिस

 में  प्रोजेक्ट  शल्क  घटाने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।

 ३६,०००  रुपये  प्रति  वर्ष  से  ऊपर  व्यय  से  दूसरे  संशोधन के  श्रन्तगंत  कर  लगाया  जायेगा  ।  निजि

 उपयोग  के  लिये  ग्रा यात  की  गई  वस्तु ग्र ों  पर  खच  कर  योग्य  खर्चे  में  से  कराने  की  अनुमति  नहीं  है  ।

 उपहार कर  के  लिये  राशि  की  न्यूनतम  सीमा  १०,००० सै  घटा  कर  ¥,000  कर  दी  गई  है  |

 उत्पादन  शुल्क  में  कमी  न  करने  के  कारणों  में  से  राजस्व  में  कमी  न  करने  की  इच्छा  के  साथ

 साथ  यह  भी  है  कि  आयात  वस्तु त्रों  की  मांग  न  बढ़े  प्रौढ़  ऐसी  कमो  का  लाभ  उपभोक्ता  की  बजाय

 व्यापारी  को  होगा  ।  कास्टिक  सोडा  के  मामले  में  ऐसा  ear  था  दौर  उसका  मूल्य  बढ़  गया  था

 २६  काउंट  के  धागे  पर  किन्तु  ३४  काउंट  से  कम  के  धागे  पर  शुल्क  श्रद्धा  करने  का  विचार  है  |

 सट्टी  के  रूप  में  धागे  पर  विमुक्ति युक्त  कांटों  पर  भी  देने  का  विचार  है  ।  छोटे  विद्युत  करघों  ढारा

 तैयार  किये  गये  बढ़िया  तथा  बहुत  बढ़िया  धागे  के  लिए  संयुक्त  शुल्क  को  वर्तमान  दर  की  तिहाई
 कर  दिया  जाएगा  ।  औद्योगिक  रेयन  धागों  पर  शुल्क  की  प्रस्ताव  दर  को  प्रति  किलोग्राम  ४  रुपये

 से  घटा कर  २.६७  रुपये  कर  दिया  जायगा  |

 टायर श्रौर  गत्ति  के  सम्बन्ध  में  जो  तीसरी  योजना  के  दौरान  स्थापित  का  रखानों  में  बनाया  जाता

 है  कुछ  साधारण  परिवर्तन  किये  गये  हैं  ।  इस  प्रकार  की  सब  राहतें  ्रधिसूचनाओ्ं  erer

 दीਂ  जायेंगी

 ये
 जितने

 संशोधन  प्रस्तुत
 किये

 गये  हैं  देखने  में
 तो  बहुत  अधिक  प्रतीत

 होते  हैं  किन्तु  ये  केवल
 प्रारूप  में  परिवर्तन  है  ताकि  कुछ  उपबन्ध  अधिक  स्पष्ट  हो  जाएं  ।  यह  बात  सदस्यों  में  परिचालित
 पुस्तिका  &  स्पष्ट  हो  जायेगी ।

 Yorg
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 २८  १८८६  वित्त  विधेयक

 इन  संशोधनों  द्वारा  कर  के  ढांचे  को  सरल  बना  दिया  गया  है  ।  बाहर

 दो  बातों  की  शझ्रालोचना  की  जाती  है  एक  तो  9'/,  प्रतिशत  लाभांश  कम  की  वास्तव

 में  लाभों पर  V8 से  ३  प्रतिशत  से  ग्रीक  नहीं  बनेगा  we  ware  लाभांश  वितरण पर

 भी
 नियंत्रण  हो  जायगा  श्र  दूसरी  शिकायत  जानो  किये  गये  बोनस  पर  कर  के  बारे  में

 ।

 यह  प्रस्तावित  मध्य  पर  बहुत  अधिक  नहीं  लगेगा  क्योंकि  उन  के  पास  शेयर  कम  होते

 हैं
 थ्रोट

 fat  ५०००  रुपये  तक  की  छुट  भी  ।
 समृद्ध  लोगों  पर  १४  प्रतिशत  कर  लगेगा

 श्र  जिन्होंने  शेयरों  में  बहुत  भ्रमित  पैसा  लगा  रखा  है  उन  पर  उत्तरोत्तर  अधिक  कर

 लगेंगी  ।

 शेयर  बाजार  को  बहुत  महत्व  नहीं  देना  अनेक  लोग  तो  देश  की  श्रथंव्यवस्था

 कोही  शेयर  बाजार  पर  ही  आधारित  करते  हैं  किन्तु  शेयर  बाजार  से  भले  आधिक  परिवर्तन

 का  संकेत  मिलता  हे  पर  वह  वास्तविक  संकेत  नहीं  होता  |

 बजट
 ग्रोवर  मेरे  प्रति  mate  प्रकट  किया  जा  रहा  है  किन्तु  सम्पदा  शुल्क  के  साथ

 साथ
 उपहार  शुल्क  लगाने  से  कर  उपबंध  रोका  जा  सकता  हैऔर  इन  से  हम  कांग्रेस  दल

 के
 निर्धारित  लक्ष्य  की  कौर  बढ़  सकते  हैं  ।

 महोदय प्रस्ताव  किया  गया :

 शक  वित्तीय  ag  PEQV—KK  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  वित्तीय  प्रस्थापना त्रों

 को  कार्यान्वित  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ही

 इसके  लिए  Rv", 2  को  समय  नियत  है  att  मेरा  सुझाव  है  कि  सामान्य  चर्चा

 के  लिए  x],  तथा  खण्ड वार  चर्चा  तथा  तृतीय  वाचन  के  लिए  १२  घंटे  रखे  जाएं  ।  हम

 समय  को  बढ़ा  नहीं  सकते
 खण्डों  पर  गिलोटीन  लागू  नहीं  की  जा  सकती  खण्डों

 के
 लिए  अधिक

 समय  की  आवश्यकता है  क्योंकि  उन  पर  संशोधन  प्रस्तुत  किये  गये

 श्री  नाथ  लोगों  की  राय है कि  सामान्य  चर्चा  के  लिए  भ्रमित  समय  होना  चाहिए ।

 Shri  H.  C.  Soy.  I  suggest  that  general  discussion  should  be  held  for

 7  hours  so  that  the  members  who  could  not  speak  in  general  discussion  o
 the  budget  could  now  get  the  time.

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  सरकार  के  वास्तव  में  बड़े  संशोधन  at  SY  ही  हैं  शेष

 प्रारूप  सम्बन्धी  इस  के  श्रवसर  पर  लोग  सभी  प्रकार  की  शिकायतें  प्रस्तुत  करते

 हैं  श्राप  चर्चा  के  लिए
 ८  घंटे

 कौर  दूसरे  वाचन  के  लिए
 ars  घंटे

 तथा  अन्तिम
 वाचन

 के  लिए  १,  घंटे  निर्धारित  कर  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मुझे  कोई  श्रापत्ति  किन्तु  सदस्यों  को  ध्यान  रखना
 है

 कि  इन

 सारे  संशोधनों  को  निबटाना है  ।

 श्रीमती  रेजूचऋवर्ती  :  वित्त  विधेयक  का  अध्ययन  करने  से  मैं  aqua  करती

 हूं  कि  सभी  वर्गों  के  लोगों  को  यदि  बात  संतप्त  कर  रही  है  कि  सम्पत्ति  थोड़े  से
 लोगों  के

 हाथ  में  दे  ।  सरकार  को  महलानोबिस  समिति  की  रिपोर्ट  सभा  पटल  पर  रखनी  चाहिये

 थी  ।  उसमें  एकाधिकार  को  समाप्त  करने  की  are  संकेत  किया  गया  है  ae  स्पष्टतः
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 Finance  Bill  Chaitra  28,  1886  (Saka)

 patted  रेणु

 लिखा  है  कि  १९४५४  या  १९६०  में  निम्न  दर्ज ेके  २०  प्रतिशत  लोगों  के  पास  भूमि  नद्दी

 हम  देखते  हैं  कि  ऊपर के  Yo  प्रतिशत  लोगों  पर  वास्तविक  सम्पत्ति का  WR. १  प्रतिशत

 भाग  है  ।  जिन  कम्पनियों में  सारे  के  सारे  शभ्रद्ंघधारी  है  उनमें  १.४  प्रतिशत  अंशधारियों  को

 ३१.५  प्रतिशत  लाभांश  राय  मिलती  है  श्र  ५०.३  प्रतिशत  के  केवल  १०.८  प्रतिशत

 rarer  अ्रभिकरणों
 के

 अधीन  भी  इसी  प्रकार  धन  का  केन्द्रीयकरण  हुआ  है  ।  टाटा  की  ७२

 सहायक  कम्पनियां  बिरला की  2oX,  डालमिया  साह  जैन  की  ३०,  हेलगर  की  ४४
 ।

 इस  प्रकार  एकाधिकार  स्थापित  हुए  हैं  ।  बिरला  अनेक  प्रकार  के  कोय  अर  व्यापार  करता

 यह  विभिन्न बात  है

 यह  सचमुच  बड़ी  मनोरंजक  बात  हैकि  यह  श्रतःपाशन  पद्धति  तथा  प्रबन्धक  एजेन्सी

 पद्धति  का  ढंग  सरकारी  क्षेत्रों  में  भो  श्री  रहा  है  ।  बहुत  सी  सरकारो  समवायों  पर  ही

 गैर  सरकारी  लोगों  का  नियंत्रण  जोकि  गेर  सरकारी  समवायों  में  भी  यह  बड़ी  मजेदार

 बात  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  नियंत्रण  में  चल  रही  Ye  समवायों  के  ३११  निदेशकों  में

 से  ८६  व्यक्ति  ऐसे  थे  जो  कि  गैरसरकारी  इन  ८६  में  सेਂ  ४२  ऐस ेथे  जिनका  किसी

 गेर  सरकारी  समवाय  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  ४४  लोग  गर  सरकारी  सेवायों  में  निदेशक

 थे  ।  मेरा  निवेदन है  कि  इस  तरह  से  विभिन्न  प्रकार  से  काम  चल  रहा  है  ।  मेरा  कहना

 हैं  कि  गैरसरकारी  सेवायों  की  प्रक्रिया  केन्द्रीय  सरकार  के  समवायों  में  फल  रही

 लाइसेंसिंग  के  मामले  में  भी  इसी  तरह  की  ही  नीति है  २१४५  लाइसेंस  १६६०-६१

 में  दिये  १४३  तो  बड़े बड़े  व्यापारी  परिवारों को  दिये  टाटा  गरुप  को  ३०,

 X\9,  सूरजमल  नागर  मल  १४,  श्रीराम  4]

 महोदय  पीठासीन

 [Mr.  DEPUTY-SPEAKER  tn  the  Chair]

 मेरा  कहने  का  तात्पयं  यह  है  किसमवायों  को  दिये  जाने  वाले  अधिकतर  लाइसेंस

 थोड़े  से  व्यापारियों  के  हाथ  पड़े  जमाव  बढ़ता  चला  जा  रहा है  ।  सरकार  सेवायों  को

 उत्तरोत्तर  प्रोत्साहन  दे  रही  हैं  ।  महलनोबिस  प्रतिवेदन  का  कहना  हैकि  सरकार  की  योजना

 काल  की  नीति  इस  सब  के  लिए  उत्तरदायी  है  ।  wa  भी  वह  इसी  नीति  का  पालन  कर

 रही  है  ।  ate  फिर  विधेयक  में  दिये  जाने  वाले  नये  प्रस्तावित  प्रोत्साहनों  से  स्पष्ट  है  कि

 कोई  परिवहन  नहीं  किया  गया  व्यापक कर  प्रोत्साहनों  की  नीति  से  सरकार  गैर  सरकारी

 उद्योगों  के  विकास  में  सहायक  रही  है  ।  हर  वर्ष  यह  प्रोत्साहन  दिये  जाते  रहे  हैं  भी

 दिये  जा  रहे  श्रमिक  के  लिए  भी  खंड  १८  कौर  २२  में  व्यवस्था  है  कि  जीवन  बीमा

 का  प्रीमियम  देने
 पर

 छूट  मिलती  है
 ।  इस  बारे  में  माननीय  वित्त  मंत्री  की  राय  है  कि

 इस  तरह  बड़ी  बड़ी  राय  वाले  लोग  रुपया  लगायेंगे  ।  मेरे  विचार  में  ऐसा  करने  के  स्थान

 पर  यदि  हम  कर  एकत्रित  करने  वाली
 मशीनरी  को  तेज  करते

 तो
 बरच्छा  था  कौर  उन

 बातों  पर  परमल  करने को  जरूरत  थी  जिनका कि  त्यागी  समिति  तथा  कुछ  अन्य  समितियों

 ने  सुझाव दिये  हैं  ।

 खंड  २३  की  धारा  १०४  को  संशोधित  किया  ला  रहा  है  ।  आयकर  अधिनियम

 TERR  में  किये  जा  रहे  इस  संशोधन  में  भ्र ति रिक्त  श्रीधर  की  व्यवस्था  है  ।  इस  कर  का

 उद्देश्य  यही  हैकि  कुछ  गैर  सरकारी
 समवाय  जो  कर  देने  से  संकोच  करते  उन्हें  कर  देने
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 १७  qeRy  वित्त  विधेयक

 पर  बाध्य  किया  जाता  है  ।  परन्तु  जब  इसे  बदल  कर  ऐसी  समवायों  को  कर  से  छूट  दी  जा

 रही  है  ।  शर  ये  वे  समावय  हैं  जिनकी  पूंजी  ५०  लाख  से  अधिक  फैलती है  ।  यह  पहिले

 बहुत
 कम  मेरे  विचार  में  यह  इन  गेर  सरकारो  समवायों  के  साथ  बहुत  बड़ो  रियायत

 ह

 इसके  शभ्रतिरिकत जो  सब  से  बड़ा  परिवहन  हो  रहा  हैं  वह  खंड  २६  है  ।  इसका

 सम्बन्ध  पूंजी  गत  लाभांश  से  है
 ।

 मूल  रूप  में  व्यवस्था  २५  प्रतिशत  कर
 की  थी  ।  इसे

 कम  कर  के  22°  प्रतिशत कर  दिया  यह  बहुत  बड़ी  रियायत है
 जो  कि  बड़ी  बड़ो  समवायों

 को  दी  गयी  है  ।  इस  तरह से  एकाधिकारों  को  कम  करने  के स्थान  पर  उन्हें  रियायतें  दे  कर

 उन्हें  मजबूत  किया  जा  रहा  है  ।  इसका  अन्ततोगत्वा  पूंजी  का  केन्द्रीयकरण  ही  तो  होगा

 इससे  तो  शक्ति  are  भ्रमित  गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  हाथों  में  चली  जायेगी ।

 aa  में  विदेशो  निवेशों  की  aire  जाती  विदेशी  लोग  अपनी  पूंजी  इस  देश  में  लगाये

 इसके  लिये  बड़े  बड़े  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  किये  जा  रहे  हैं  ।  विदेशो  पूंजी  इस  देश  में  लगे

 इस  पर  हमें  कोई  आपत्ति  परन्तु  मेरा  निवेदन  यह  है
 कि  ये  विदेशी  निवेश  सरकार  से

 सरकार  के  पर  किया  जाना  कारण  यह  कि  विदेशी  पूंजी  कभी  भी  हमारे

 हितों  के  भ्रनुसार  काम  नहीं  मेरा मत  तो  यह  है  कि  सरकार  को  सभी  तरह  के  विदेशी

 विशेषज्ञों  को  safe  नहीं  देनी  हमें  तो  उन्हें  अपनी  सहायता  के  लिए  ही  बुलाना

 चाहिए ॥

 हम  सरकार  से  सरकार  के  आधार  पर  पूंजी  लेने  के  विरोधी  नहीं  शर  यही  हमास

 स्वतंत्र  पार्टी  से  मुख्य  मतभेद  ऐसे  लोगों  को  देश  में  बुलाया  जाना  चाहिए  जो  यहां

 प्रा  कर  हमें  उद्योगों
 के

 बारे  में  तक  ढंग  की  तकनीकी  जानकारी  दें  ।  राय  कर
 के  उपबन्धों

 के  श्रन्तगंत  प्रत्येक  बालक  २०००  रुपये  के  हिसाब  से  अऩ्य  कर  न  लेने  के  रूप  में  विदेशियों

 को  जो  र्यायत  दो  गयो  वह  समाप्त  की  जानी  यह  तो  कराधान  के  सिद्धांत

 के  हो  विरूद्ध  है  are  साथ  हो  इससे  भेदभाव  को  भावना  के  पनपने  का  डर  है  ।

 अ्रमरोका  के  शिष्टमंडल  के  साथ  संयुक्त  औद्योगिक  उपक्रमों  के  बारे  में  जो  खबरें

 अखबारों  में  छपी  हैं  उस.पर  मुझे  श्रामण्य  gar  है  |

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  माननीय  सदस्य ने  इस  बारे  में  जो  कुछ  पढ़ा  है  वहू  कल्पना

 पर  हो  भ्राधारित  मैंने  इस  विषय  पर  कोई  बातचीत  नहीं  की  ।

 श्रीमती  रेणुचक्वर्ती  :  मेरा  निवेदन  यह  हैकि  जहां  कर  दाता  को  घोषित  आप  निर्धारित

 राय  के  €०  प्रतिशत  से  कम
 वहां  सबूत  देने  का  भारत  आयकर

 अधिका  रियों
 पर इस  उद्देश्य

 का  संशोधन  स्वीकार  नहीं  होना  चाहिए  ।  कर  दाता  की  राय  को  जाहिर  करने  pryeery  संशोधन

 भ्रस्वोकार  जाना  चाहिए  ।  यदि  ऐसा  न  किया  गया  तो  इससे  मूल  उपबन्ध  सर्वथा  निरोधक  हो

 जायेगा  ।  जानकारी  का  दिया  जाना  भो  केवल  मात्र  प्राय  कर  ग्राय क्त चय  के  निर्णय  पर  ही  नहीं  छोड़ा

 जाना  चाहिए  शर्त  इस  बारे  में  जो  संशोधन  माननीय  मंत्री  ने  प्रस्तुत  किया  उसको

 विरोध  किया  जाना  चाहिए  कितने  श्रामण्य  की  बात  हैं  कि  राय  कर  के  ३००  करोड़

 रुपये  प्राप्त  नहीं  किये  गये  श्र  धन  कर  को  बकाया  रकम  जो  भी  प्राप्त  नहीं  की  गयो

 १८०  करोड़  है  ।
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 Finance
 Bill  April  17,  1964

 [etch  रण  चक्रवर्ती |

 अब  में झाय कर कीं वसुली कर  की  वसूली  के  दोषों  की  सरकार  का  ध्यान  आकृष्ट  करवाना  चाहती

 हूं  ।  इस  बारे  में  सारी  मशीनरी को  ठीक  किया  जाना  चाहिये  ।  इस  बारे  में  त्यागी  समिति

 श्रपने  सुझाव  प्रस्तुत  कर  चुकी है
 ।

 बंगाल  में  ५७  करोड़  रुपये  का  कर  है  जो  कि  कभी  वसूल

 नहीं  किया  गया  ।  इस  प्रकार की  व्यवस्था  सरकार  को  करनी  चाहिये  कि  अधिक से  अ्रधिक  कर

 age  किये  जा  सके
 ।  केन्द्रीय  सरकार  को  इसਂ  प्रकार  की  व्यवस्था  करनी  चाहिये  कि  राज्यों

 की  कर  वसूली  व्यवस्था  पर  उसका  पूर्ण  रूप  से  नियन्त्रण  हो  ॥

 इस  बारे  में  मेरा  कहना  यह  भी  है  कि  आयकर  कौर  बिक्री कर  विभागों  में  इस  उद्देश्य

 कै  लिये  उत्तम  सम्बन्ध होने  बड़े  ही  आवश्यक है  ।  सरकार को  यह  देखना  चाहिये कि  आयकर

 अधिकारी  अधिक  अनुभवी  हो  कौर  उनके  पास  करदाताझ्रीं  से  उनके  विवरणों के  बारे  में  जिरह

 इत्यादि  करने  तथा  छान  बीन  करने  के  लिए  काफी  समय  हो  ।  इसके  लिये  यह  भी  जरूरी  है  कि

 aa  कर  विभाग के  कर्मचारियों की  सेवा  शर्तों  में  सुधार  हाना  चाहिये  ।  उन्हें  पदोन्नति के

 अ्रधिक  से  अधिक  waar  दिये  जाने  चाहिये  |

 महानियंत्रक  लेखापरीक्षक  के  दफ्तर  के  रियों  के  बारे  में  कुछ  किया  जाना

 चाहिये  |  उनमें  q&Ro  की  हड़ताल में  भाग  लेने  के  कारण  नौकरी  से  हटाये  जाने

 पर  बहाली के  लिये  भ्र दाल तों  में  जाना  पड़ा  है  ।  उनकी  बहाली  का  श्रदालतों  ने  जारी

 कर  दिया  है  परन्तु  फिर
 भी

 कुछ  लोगों
 के  विरुद्ध  भी

 पूछताछ  प्रारम्भ  कर  दग  गई  है
 इसकी  अर  भी  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  |

 श्रीमती  रण का राय
 :  यद्यपि  पूर्वी  पाकिस्तान  में  के  साथ  हुए

 अमानवीय  श्रत्याचारों के  प्रतिक्रिया  स्वरूप  भारत में  जो  दुखदਂ  घटनायें हुई  हैं  वे  निन्दनीय

 किन्तु  दोनों  देशो  में  घटी  घटनाये ंको  एक  स्तर  पर  नहीं  रखा  जा  सकता
 भारत  सरकार

 द्वारा  दंगे  बड़ी  सख्ती के  साथ  दबाये  गये  जब  कि  पाकिस्तान  सरकार  द्वारा  दंगे  पूर्वा योजित  ढंग  से
 करवाये  गये थे  ।  पूर्वी  पाकिस्तान से  जाने  वाले  शरणार्थियों कीਂ  दशा  अत्यन्त  शोचनीय

 इसलिये  इनकी  उपेक्षा  नहीं  की  जानी  संसार  के  देश  जो  पाकिस्तान  ae  भारत  में

 हुई  घटनाओं  को  एक  स्तर  पर  रख  रहे  हैं  हमें  ऐसे  देशों  को  स्पष्ट  शब्दों  में  वास्तविकता बतानी

 चाहिये
 ।.

 शरणार्थियों  के  बसाने  के  लिये  हमें  विश्व  संगठनों  से  यथासंभव  सहायता  कै  लिए

 करना  चाहिये  ।

 तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  के  मध्यकालीन  मूल्यांकन  से  हमारी  योजना  सम्बन्धी  कई
 कमियां  सामने  आई

 वित्त  मंत्री  महोदय  ने  इस  विधेयक  में
 उन

 कमियों  को  et  करने के
 लिये

 जो  व्यवस्था  की  है  उससे  काफी  हद  तक  सफलता  मिलेगी  ।  वित्त  विधेयक  में  जिस  प्रकार

 से
 करों

 की  व्यवस्था की  गई  हे  वह  अत्यन्त  सराहनीय  इससे  देश  ये  समाजवाद  की  स्थापना
 में  सहायता  मिलेगी  |

 वित्त  मि मंत्री  महोदय ने  आयकर  विधेयक
 सभा  में  ला  कर  करों  के  अपवंचन की

 बूटियों को  दूर  करने की  दिशा में  एक  महत्वपूर्ण  wen
 उठाया  मुझे  आशा है  हमें  इसमें

 काफ़ी
 सफलता  प्राप्त  होगी  कौर  राज  कोष  में  पहिले

 की
 अ्रपेक्षा  अधिक  धन  मिल  सकेगा

 जोता ॥

 और  अधिक  अच्छा  होता  यदि  विधेयक  बिना  किसी  परिवर्तन  के  मूल  रूप  में  पारित
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 २८  १८८६  faa  विधेयक

 यह  सराहनीय  बात  है  कि  भ्रनिवायं  जमा  योजना  समाप्त कर  दी  गई  सरकार  को

 कर  में  छट  की  सीमा  बढ़ाने  कर  व्यवस्था  इस  प्रकार  होनी  चाहिये  जिससे

 लोगों को  एक  निम्नतम  रहन  सहन  का  स्तर  प्राप्त हो  कौर  उनकी एक  न्यूनतम  निर्धारित  राय

 mam  होनी  चाहिये  |

 यह  ठीक है  कि  मंत्री  ager  ने  देश  के  प्राचीन  विकास  की  दृष्टि  से  निर्मित  क्षेत्रों  पर  करों
 में

 कुछ  रियायत दी  है  मेरा  श्रीमान है  कि  me  पूंजीगत  लाभों के  लिये  कर  के  सम्बन्ध में

 कुछ  रियायतों की  घोषणा भी  देश  के  प्राथमिक  विकास  की  दृष्टि से  की  गई
 मंत्री  महोदय  को

 कर  लगाने  के  प्रभिष्राय  को  स्पष्ट  करना  चाहिये  ।  यदि  इन  रियायतों  का  देश के  आधिक

 विकास पर  वांछित  प्रभाव  न  हो  तो  इन  रियायतों को  आगामी  वर्ष में  हटा  लिया  जाय े।

 यह  विचित्र  किन्तु  सच  है  कि  गैर  सरकारी  क्षेत्र  ऐसा  माल  तैयार  करता  है

 जिसकी
 मांग  धनी  समाज में  होती  है  ।  गैर  सरकारी  क्षेत्र  जीवन  की  आवश्यक  वस्तुएं  बहुत

 कम  मात्रा  में  तयार  करता  |  इस  समय  संसाधनों को  श्रमिक  अ्रावश्यक कार्यों  में  लगाने
 की  आवश्यकता है  भर  इस  कार्य में  प्रोत्साहन देने  कै  लिये  जो  १०  प्रतिशत  की  रियायत दी  गई

 है  उसका  स्वागत है  ।  यह  अधिक  लाभदायक  होत  यदि  बिलास  की  aca के  निर्माण

 को  सीधे  रूप
 में  निरुत्साहित किया  जाता  कौर  सारे  संसाधन  वस्तु ग्न ों

 के  निर्माण  में

 लगाये  जाते  ।

 मुल्य  लगातार  बढ़ते  जा  रह ेहैं  जिससे  हमारा  भविष्य  निश्चित  हो  गया  है  ।  इसा

 लिये  मैंने  कम  राय  वालें वर्ग  के  लिये  arr  कर  में  छूट  देन ेके  लिये  sortie किया  था  ।  यह

 दुःख  की  बात  है  कि  मंत्री  water  ने
 अपने  भाषण  में  मूल्यों  का  कोई  उल्लेख नहीं  किया  है  ।

 met हमें  मुख्यरूप से  सस्ता  और  परिवहन  की  इनकी

 व्यवस्था  के  लिये  भरसक  प्रयत्न  किये  जाने  चाहिय े।  इन  विस्तारों के  मूल्यों  पर  या  तों  नियंत्रण

 किया  जाना  चाहिये  या  इन्हें  खरीदने  के  लिए  सरकार  को  शर  से  सहायता  दा  जानी

 जिससे  समाज के  निर्धन  वर्ग  को  लाभ  हो  सकेगा  ।

 इस  समय  देश  का  प्रशासन  काय  नहीं  है  इसमें  चारों  कौर  भष्टाचार  विद्यमान

 इसलिये  हम  जो
 भी

 कार्य  करते  हैं  उसमें  हमें  श्रसफलता  का  माह  दे  खना  पड़ता  इस

 प्रशासन में  सुधार  करने  के  लिए  मामूल  परिवर्तन करने  की  आवश्यकता है  ।  जब  तक  प्रशासन

 में  सुघार  नहीं  किया  जाता  तब  तक  हमारी  नीतियां  सफल  नहीं हो  सकतीं  कौर  हम  देश  के  आधिक

 और  सामाजिक  विकास  की  are  नहीं  कर  सकते  ।

 समाजवादी  उद्देश्यों को  प्राप्त  करने  में  सरकारी  क्षेत्र के  उपक्रमों  का  महत्वपूर्ण स्थान  है  ।
 इनका

 कार्य  सुचारु  रूप  से  चलने  के  लिए  इन  पर  से  अनावश्यक  प्रतिबन्ध  हटाये  जाने  चाहि

 हमें  बढ़ती  हुई  जन  संख्या  को  रोकने  के  लिये  भी  प्रयत्नशील  होना
 यह  प्रसन्नता

 की  बात है  किं
 मंत्री  महोदय  ने  श्रायकर  में  8,000  रुपये  तक  छुट  की  घोषणा  कर  दी  है  |  qa

 पण
 ara

 है  कि  वे
 मूल्यों  को  कम  करने  के  लिये  भी  कोई  ब्यापक  योजना  तैयार  करेंगे  ।

 इन  शब्दों के  साथ  में  विधेयक का  समर्थन  कार्य  zg  |
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 Finance  Bill  Chaitra  28,  1886
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 न्ध्श्नी  हवा  तेवर  :  यह  सराहनीय  बात  है  कि  पैकेज  प्रोग्राम  अधिक  सेਂ  अधिक

 स्थानों  पर  लागू  किया  जा  रहा है  ।  अराज  कृषक  अपने  उत्तरदायित्व  कै  प्रति  सचेत  है

 उत्पादन  बढ़ाने  के
 लिये  खेतो  में  सिपाही  की  भांति  कार्य  कर  रहा है  ।  किन्तु  इसके  बावजूद

 भी  उत्पादन  नहीं  बढ़  रहा  है  ate  कृषकों को  बहुत  कठिनाइयां  हो  रही  हैं  क्योंकि  भूमि

 कर  श्र  कृषि  सम्बन्धी  औजारों के  मूल्य  बढ़  गये  हैं  किन्तु  धान  की  कीमत  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  कम  कर  दी  गई  है  ।  यह आवश्यक हूं  कि  या  तो  wea  वस्तुभ्नों के मूल्य घटा कर के  मूल्य  घटा  कर

 धान  के  मूल्यों  के  स्तर  पर  लाये  जायें  या  धांन  के  मूल्य  बढ़ाये  जायें  ।

 कृषि  पूर्ण  रूप  से  भरोसे  वाला  व्यवसाय  नहीं  रह  गया  मिल  मालिक  कौर

 केन्द्रीय
 सरकार  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  मूल्यों  पर  कृषकों  सेਂ  धान  खरीदते  प्रतीक

 से  भ्रमित  मूल्यों  पर  बेचते  इससे न  तो  कृषक  को  लाभ  होता है  शौर  न  ही  उपभोक्ता  को

 लाभ  होता है  बिचौलिये  व्यापारियों को  मल  बिचौलिये  तथा  ब्यापारी  समाप्त

 होने  चाहिये  ताकि  कृषक  अपनी  उपज  सीधे  सरकार को  बेच  सकें  यदि  सरकार  देश  में

 पदा  किये  गये  चावलों  का  भी  उतना  ही  मूल्य  दें  जितना  कि  आयात  किये  गये  चावल  के  लिये

 देती  है  तो  चावल  के  उत्पादन  में  देश  अवश्य  श्रात्मनिभंर  हो  जायेगा  |  उत्पादन  तभी  बढ़  सकता

 @  जब  कृषकों  को  कर  देने  तथा  आवश्यक  व्यय  करने  के  पश्चात्‌  पर्याप्त  लाभ  हो  |  सरकार

 को  कृषकों की
 शिकायतों

 पर
 गम्भीरता

 से  विचार  करके  उन्हें  दूर  करने  के  लिए  प्रयत्न
 करना

 चाहिये  ।

 देश में  पशुधन के  सुधार को  महत्व  देना  आवश्यक है  ।  यह कार्यक्रम  पैकेज  प्रोग्राम
 में

 शामिल  किया  जाना  चाहिये  ।  इस  समय  गोशाला  योजना  संतोषजनक  ढंग  से  नहीं  चल  रही

 इस  योजना  से  गेर  सरकारी  संस्थानों  कों  लाभ  नहीं  हो  रहा  है  ।  यदि  गैर-सरकारी  संस्थानों

 को  गोशालायें  चलाने  का  अवसर  दिया  जाये  तो  पशुधन  में  काफी  सुधार  हो  सकता  है  ।

 इस  समय  सरकार  द्वारा  भैंसों कै  जो  कटरे  खरीदे  कौर  मुफ्त  बांटे  जाते  हैं  वे
 अच्छी  नस्ल

 के  नहीं  भैंस कै  कटरों  को  दूर  स्थानों  में  भेजे  जाने  के  कारण  उन  पर  दूसरे  स्थानों  की

 जलवायु  का  भी  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता है  |  में  अनुरोध  करता  हूं  कि  दक्षिण  भारत  में

 पैकेज  प्रोग्राम  के  wat  एक  बछड़ापालन  केन्द्र  खोला  जाना  चाहिये  जिससे  दक्षिण  भारत  के

 कृषकों  कों  काफी  लाभ  पहुंच  सकेगा  ।

 दक्षिण  भारत  में  जिन  कुछ  स्थानों  में  सिचाई  की  सुविधायें  उपलब्ध  नहीं  हैं  वहां  प्रयोग

 के  रूप  में  कुएँ  खोद  कर  सिंचाई  की  व्यवस्था  करनी  बाद  में  वहां  पर  बहने  वाली  नागों  के

 पानी  का  लघु  सिचाई  योजना  के  श्रन्तगंत  उपयोग हो  सकता  सरकार को  चाहिये  कि  कम

 उपज  वाले  क्षेत्रों  के  कृषकों  से  अनुपात  क॑  हिसाब  से  कम  कर  लेना  चाहिये  |

 तटीय  क्षेत्रों
 में  रहने  वाले  माएं  तथा  हरिजनों  को  बाढ  भावी  दवी  प्रकोपों

 का  सामना  करना  पड़ता  है  जिसमें  उन्हें  अपनी  जानें  भी  गंवानी  पड़ती  है  ।  सरकार  को  इन

 लोगों  के  लिये  मुफ्त  अब्बास  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करेगी  चाहिये  और  पीई  मत  परिवारों  को

 सहायता  देनी  चाहिये  ।  उनके  मछलीਂ  व्यापार  को  लाभदायक  बनाने  के  लिये  उनके  लिये
 लती  फिरती  बरफ  नायलॉन  के  स्टीम  बोट  राठी  का  प्रबन्ध  किया  जाये  sc

 मछलियों  लोमडी  तक  आसानी  से  पहुंचाने  के  लिये  उन  क्षेत्रों  में  सड़कें
 बनाई

 जाएं  ।

 कमल  तामील  के  ग्रहण  अ्रनुवाद  से  श्रनूदिति  |

 ४०  ह  ४
 4094



 १७  q&&v  वित्त  विधेयक
 ननਂ  कता

 पूर्वी  तटीय  क्षेत्र  में  इस  समय  सड़कों  के  अभाव  से  परिवहन  व्यवस्था  की  सुविधायें  उपलब्ध

 नहीं  हैं  जिससे  वहां  के  लोग  सामाजिक  site  श्रमिक  दृष्टि  से  पिछड़े  हुए हैं  वहां  तस्कर

 व्यापार का  जोर  है  राज्य  सरकार  धन  के  प्रभाव  में  वहां  सड़कें  बनाने  में  ग्रसमधथे  है  ।

 मद्रास  तथा  कन्या  कुमारी  के  बीच  पूर्वी  तटीय
 सड़क

 रुस्वा  )  को  राष्ट्रीय  राजपथ
 कै

 रूप  में

 विकसित  करना  चाहिये  ।

 कालाकम  से  श्रविदायारकोइन  तक  जाने  वाली  सड़क  हालत  बहुत  खराब  है

 बरसात  के  दिनों  में  यह  नालों  के  कारण  कई  स्थानों  पर  कट  जाती  है  जिससे  लोगों  को  बहुत
 कठिनाई  होती  इस  सड़क  पर  पुलों  को  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  मेरा  ग्रनुरोध

 है  कि  इस  सड़क  की
 दशा  सुधारने के  लिये  केन्द्रीय  सड़क  निधि से  धन  दिया  जाना  चाहिये

 मद्रास  राज्य  में  पंचायती  राज  संतोषजनक  कर  रहा  है  किन्तु  इस  में  प्रशासनिक  व्यय

 बहुत  अधिक  है  ।  इस  व्यय  को  कम  करने  की  आवश्यकता  है  ।  राज्य  में  पंचायत संघ  wha

 कारियों  के  लिए  सरकार  की  झोर  से  कोई  श्रावास  व्यवस्था  नहीं  है  जिस  से  अधिकारियों  को

 मकानों  का  बहुत  arr.  किराया  देना  पड़ता  शरत  :  अघिकारियों  के  लिए  मकानों का  निर्माण

 किया  जाना  चाहिए  ।

 आज  जनजीवन  में  भ्रष्टाचार
 गंभीर  रूप  से  फला हुश्रा  है  ।  जब  तक  भ्रष्टाचार का

 उन्मूलन  नहीं  होता  सरकार  की  सजा  जवानी  नीति  कभी  सफल  नहीं  हो  सकती  ।  भ्रष्टाचार

 को  दूर  करने  के  लिये  किये  जा  रहेश्रन्य  उपायों  के  साथ  साथ  भ्रष्टाचार  की  समस्या  को  सुलझाने

 के
 लिये  राज्य  जिला  स्तर  पर  भ्रष्टाचार  उन्मूलन  समितियां  नियुक्त  की  जानी  चाहिएं

 जो  भ्रष्टाचार  के  पाये  गये  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  में  सलाह  देंगी  ।  जिला

 स्तर  को  समितियों
 में  विधान  सभा  के  सदस्य  तथा  पंचायत  संघ  के

 अध्यक्ष  लिए  जाने  चाहिए  |

 वर्तमान  स्वर्ण  नियंत्रण  अधिनियम  का  स्वागत  है  ।  किन्तु  तामील  लोगों  की

 प्रथा
 के  अनुसार  थाली  )

 जो
 नई  दुलहन  पहनती  है  ,  उन्हें  कैरेटਂ  सोने  से

 बनाने  की  अनुमति  होनी  चाहिए  ।

 राज्य  सरकार  के  कर्मचारियों  को  मंहगाई  भत्ता  देने  की  दृष्टि  से
 केन्द्र  सरकार

 को  निर्वाह

 व्यय  केशांत  तथा  जनसंख्या  के  आघार पर  नगरों  का  वर्गीकरण  करना  चाहिए  ।  इस

 संबंध  में  मद्रास  सरकार  के  कमंचारियों  ने  वित्त  मंत्री  महोदय  को  हाल  में  उनके  मद्रास  के

 दौरे  के  समय  एक अभ्यावेदन  भी  प्रस्तुत  किया  जिस  में  उन्होंने  gat  शिकायतों  के  बारे  में

 लिखा  है  शौर  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  किया  हैकि  केन्द्र  सरकार  राज्य  सरकारों  को  वित्तीय

 सहायता
 दे

 ताकि  वे
 अपने  कर्मचारियों  के  महंगाई  भत्ते

 में  वृद्धिकर  सकें  ।
 मेरा

 रोध  है  कि  राज्य  सरकार  के  कर्मचारियों  को  भी  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  बराबर

 मंहगाई  भत्ता  दिया  जाना  चाहिए

 ह  ब
 जसे  महत्वपूर्ण  तामिल  साहित्य  का  अन्य  भारतीय  भाषाओं  में  श्ननुबाद

 किया  श्र
 उसे  सारे  भारत  में  पढ़ाया  इस  से  राष्ट्र  क ेएकीकरण  में

 काफी

 सहायता  मिलेगी  |
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 श्री  मी०  रु०  मसानी  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  जिस  are  से  श्रायव्ययक

 प्रस्ताव  प्रस्तुत किए
 थे  वह  get  नहीं  हो  सकी  .।

 देश
 में  विशेषरूप से

 औद्योगिक  क्षेत्र

 कं इसकी  प्रतिकूल  प्रतिक्रिया  हुई  है  जिस से  मंत्री  महोदय  को  कुछ  संशोधन  सभा

 सामने  लाने  पड़े  ।  विधेयक  में  प्रस्तावित  संशोधनों  के  बावजूद  भी  स्थिति  में  विशेष  सुधार  होने

 की  आशा  नहीं  है  ।  स्थिति  पहिले  जैसी ही  खराब  रहेगी  ।  इस  राय-व्यस्क से  बहुत

 हानि  होगी  कौर  इससे  हमारी  श्रमिक  व्यवस्था  नष्ट  हों  जायेगी  ।

 हमें  तेजी  से  बढ़ती हुई  स्फीति  स्वीकार करनी  चाहिए  ।  यदि  राजस्व  का  सही  अरमान

 लगाया  जाता  कौर  करों की  बकाया  राशि  वसूल  की  तो  सरकार  को  अतिरिक्त  कर

 लगाने  की  भ्रावश्यकता  नहीं  पड़ती  ।  सरकार  जानबूझ  कर  राजस्व  का  बहुत  कम  अनुमान

 लगाती  है  |  इसका  एक  ज्वलन्त  उदाहरण  यह  है  कि  ay  १९६३  में  कछ

 faat  पर  उत्पादन  शुल्क  से  २०  लाख  रुपये  प्राप्त  होने  का  श्रीमान  लगाया  गया  था  जब

 कि  उस  से  साल  के  तरन्त  में  वास्तविक  श्राय
 ४४०

 लाख  रुपये  हुई  ।  संसार  के  किसी
 भी  देश  में

 प्राक्कलनों  में  इतना  अन्तर  नहीं  होता  है  एक  सभ्य  सरकार के  लिए  अशोभनीय  बात

 सरकार  करों  की  बकाया  राशि  वसूल  करने में  सबंधी  समर्थक  रही  है  ।  यह  राशि

 लगातार  बढ़ती  जा  रही  है  ।  करों  की  बकाया  राशि  का  श्रीमान  वह  १९६२-६३ के

 wat  में  २७२  करोड़  रूपये  से  बढ़कर  वर्ष  9&53 -e¥  के  भ्रन्तमें  २९३  करोड़  लगाया

 गया  है  ।  करों के  निर्धारण  के  मामलों  में  वृद्धि हो  रही  है  ।  लॉक-लेखा  समिति  के

 सार  करापवबंचन  के  मामलों  का  पता  लगने  पर  भी  उन  के  विरुद्ध  मुकदमे  नहीं  चलाय ेजाते  हैं  ।

 करों  की  बकाया  राशि  वसूल  करन ेके  बजाय  सरकार ,  करों  की  दरीं  में  वृद्धि  कर रही  है  भले  ही

 इसका  उद्देश्य  राजस्व  संबंधी  न  हो  ।  इस  से  करों  के  रूप  में  प्रतीक  राजस्व  प्राप्त  होन ेके  बजाय

 सरकार  को  अधिक  राजस्व  प्राप्त  करने ईमानदार  करदाताओं  पर  श्रमिक  भार  पड़ता  है  |

 के  लिए  करों  की  दर  कम  करनी  चाहिये थी  जिस से  लोगों  पर  करों  का  अधिक  भार  नहीं

 पड़ता  कौर  वे  उन  से  बचने  के  लिए  कपटपूर्ण  उपाय  नहीं  अपनाते  ।  सरकार  ने  इस  महत्वपूर्ण

 बात  की  पूर्णरूप  से  उपेक्षा  की  है  ।

 जन  साधारण  की  श्रावश्यकतात्रों  जेसे  मिटटी  का  दियासलाई  मोटा

 कपड़ा  अरर  उत्पादन  शुल्क  कम  नहीं  fear  गया  ।  वित्त  मंत्री जी  केइस  कथन

 का  कोई  औचित्य  नहीं  है  कि  इन  वस्तुद्नों  के  उत्पादन  शुल्क  में  कमी  करने  a  वास्तविक

 उपभोक्ताओं  को  लाभ  नहीं  ।  सरकार  को  जीवन  की  श्रावश्यकताओओं  की  वस्तुभ्नों  पर  करों

 में  कमी  करनी  चाहिए  ।

 चित्त  विधेयक  में  कुछ  ऐ  से  उपबन्ध  जो  आयकर  कानून  में  संशोधन  करना  चाहते

 वे  उचित  रूप  से  में  वित्त  विधेयक  का  भाग  नहीं  बनने  चाहिए  ।  इस  संबंध  में  भत पु वे  अध्यक्ष

 महोदय  ने  भी  अपना  निर्णय  था  कि  वित्त  विधेयक  का  उद्देश्य  राजस्व के  रूप

 में  उस  धन  wir  की  करना है  जो  उस  वित्तीय  वर्ष  के  लिए  सभा  द्वारा  स्वीकार  की

 गई  हैं  ।  अध्यक्ष  महोदय  के  निर्णय  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मंत्री  महोदय  को  आयकर  में

 संशोधन  करने के  लिए  सभा  में पथक  विधेयक  लाना
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 वित्त  विधेयक
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 चैत्र  १८८६
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 वित्त  मंत्री  को  इन  विवादास्पद  खण्डों  को  इस  विधेयक  से  हटा  कर  किसी  नये  विधेयक  े

 समाविष्ट  कर  देना  चाहिये  ताकि  इन  पर  अलग  से  बाद  में  चर्चा  की  जा  सके  ।  एकाधिकार  आयोग

 कमीशन  )  की  नियुक्ति  के  बारे में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  उस  में  गेर

 सरकारी  व्यक्तियों  को  भी  स्थान  दिया  जाना  चाहिये  था  जिस  से  कि  लोगों  में  इसके  प्रतिवेदन

 के  प्रति  विश्वास  पदा  जा  सकता  ।  इस  आयोग  के  निर्देश  पदों  से  यह  स्पष्ट  हों

 जाता  है  कि  वास्तव में  यह  एकाधिकार  विरोधी  आयोग  नहीं  है  ।  यह  अ्रायोग  केवल

 गर-सरकारी  क्षेत्र में  धन  के  संचय  की  सीमा  तथा  प्रभाव  के  बारे में  जांच  करेगा  |  यहं

 जांच  गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  ही  नहीं  की  जानी  अपितु  सरकारी  क्षेत्र  में  भी
 की

 जानी  क्योंकि  सरकार  सब  से  बड़ा  एकाधिकार  है  ।  गेर-सरकारी  उद्योगों
 के

 साथ  साथ

 सरकारी  उद्योगों  के  कायेकरण  की  भी  जांच  की  जानी  उन  में  भी  उतनी  ही  रीतियां

 विद्यमान  जितनी  गैर-सरकारी  उद्योगों में  हैं  ।  अतः  सरकारी  क्षेत्र
 को

 भी  इस  प्रयोग
 की

 जांच  के  क्षेत्राधिकार  में  लाया  चाहिये  था  i  यह  स्पष्ट  है  कि  इस  आयोग  के

 वत  मान  निर्देश-पद के  प्रति  एक  धोखा  मात्र  है  ।  देश  में  हरनेक  ca  उपक्रम  जो

 ईमानदार  हैं  ।

 संथानम  समिति  के  प्रतिवेदन  जो  भ्र भी  प्रकाशित  नहीं  हुमा  एक  सुझाव  यहं

 feat  श्र  है  कि  संयुक्त  स्कन्ध  समवायों  का  राजनीतिक  दलों  चन्दा  देने  की  अनुमति

 नहीं  होनी  चाहिये  ।  मुझे  बड़ी  प्रसन्नता  हुई  है  कि  एक  कांग्रेसी  ने  यह  सुझाव  दिया  है  ।

 q&a  में  कांग्रेस  के  सदस्य  के  रूप  में  मैंने  समवाय  (  संशोधन  )  विधेयक  पर  चर्चा  के  समय  इसी

 प्रकार  का  संशोधन  दिया  था  दौर  कांग्रेस  को  छोड़  सभी  विरोधी  दलों  ने  उसका

 समर्थन  फिया  था  |  राजनीतिक  क्षेत्र  में  भष्टाचार  समाप्त  करने  के  इस  कदम  का  केवल

 कॉग्रेस  दल  द्वारा  ही  विरोध  किया  गया  था  ॥  क्योंकि  इसी  पैसे  के  बल  पर  उन्होंने  गत  अराम

 चुनावों  में  सफलता  प्राप्त  की  है  ।  मुझेश्राशा  है  कि  सरकार  संथानम  समिति के  इस

 सुझाव  को  कार्यान्वित  करने  के
 लिये  बहुत  शीघ्र  ही  एक  विधेयक  लायेगी

 इस  आयव्ययक  के  जरिये  भारत  जोकि  देश  में  सबसे  बड़ा  एकाधिकार  सारी  बचतों

 को  अपने  हाथ  में  एकत्र  करना  चाहती  हैँ  ।  इस  आयव्ययक  के  द्वारा  प्रौद्योगिक  क्षेत्र  में  भारत  सरकार

 के  प्रत्ये  क  प्रतियोगी  को  समाप्त  करने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  हैं  ।  यह  झायव्ययक  हमारे  सामने

 ae  प्रश्न  उपस्थित  करती  ह  कि  हमें  देश  में  स्वतंत्र  अर्थ  व्यवस्था  का  विकास  हू  प्रिया  सोवियत

 रूस  तथा  साम्यवादी  चीन  की  नियमित  श्र्थव्यवस्था  का  ।  मैं  यहं  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  मैं

 इस  प्राय व्य यक  के  बारे  में  जो  भी  बात  कहू  रही  वह  वित्त  मंत्री  पर  ही  लागू  नहीं  होती  तपित  सारी

 सरकार  उसके  लिये  उत्तरदायी  है  क्योंकि  यह  झ्रायव्ययकं  वित्तमंत्री  का  न  हो  कर  समूची  सरकार  का

 आयव्ययक  है  |  जनसाधारण  से  फालतू  धन  लिया  जा  रहा  हैं  ताकि  भावी  सत्ताधारी  दल  तथाकथित

 समाजवादी  समाज  का  निर्माण  कर  सके  ।  हुम  स्टालिन  जैसे  तानाशाह  की  नीति  का  श्रतुसरण  कर

 रहे  जो  लोगों  की
 श्रावश्य  कक्षाओं  को  इस्पात  तथा  भारी  पू

 जी  उद्योगों  की  स्थापना  पर  अधिक

 जोर  देती  है  ताकि
 तानाशाही  सरका र  भ्र पनी  धाक  जमा  सके  ।  हम  व  मान  पीढ़ी  से  एक  कल्पित  भविष्य

 के  लिये  कुर्बानी  करने  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।  हम  साम्यवादी  देशों  की  गलत  नीतियों  की  नकल  कर  रहे

 हैं  जबकि  उन्होंने  भी  अब  यह  महसुस  किया  है  कि  वे  नीतियां  ठीक  नहीं  हैं  तौर  उनका  त्याग  किया

 जाना  चाहिये  ।  सरकार  द्वारा  जिन  १४  प्राथमिकता  प्राप्त  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  दिया  जाना  हैं  उनमें
 से  एक  भी  ऐसा  उद्योग  नहीं  है  जोकि  उपभोक्ता  वस्तुओं  का  निर्माण  करता  हो  ।  वे  सब  ऐसे  माल  का
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 उत्पादन करते  हैं  जो  निर्यात  किय  जाना  हैं  जबकि  साम्यवादी  चीन  की  सरकार ने  भी  कृषि  तथा

 उपभोक्ता  वस्तु  उद्योगों
 को

 अधिक  प्राथमिकता  देने  का  निर्णय  किया  मेरे  लिये यह  कहना

 मुश्किल  हूं  कि  हमारी  सरकार  को  यह  साधारण  तथ्य  जानने  में  कितना  समय  लगेगा  ।

 मैं  यह  केवल  कल्पना  के  आधार  पर  नहीं  कह  रहा  अपितु  योजना  आयोग  के  डिपुटी  चेयरमेन  श्री

 अशोक  मेहता  ने  भी  हाल  ही  में  लखनऊ  तथा  कलकत्ता  में  यह  कहा  था  कि  अगामी  दस  वर्ष  संकट  केਂ

 होंगे  क्योंकि  लोगों  को  बहुत  प्रतीक  दामों  पर  चीजें  मिल  सकेंगी  कौर  उज्जवल  भविष्य  का  निर्माण

 करने के  लिये  वर्तमान  पीड़ी को  बहुत  अधिक  कुर्बानी  करनी  परन्तु  भारतीय  जनता  ये

 कुर्बानियां  करने  लिये  तैयार  नहीं  है  क्योंकि  कौन  कह  सकता  है  कि  दस  वर्षों  में  लोगों  को  राहत

 मिल  भी  पकेगी  |  लेनिन  तथा  त्लोत्सकी  ने  भी  रूसी  लोगों  को  इस  प्रकार  के  आश्वासन  दिये  थे

 हालांकि  इन  बातों  को  कहे  ४४५  बल  हो  गये  हैं  परंतु  श्राज  भी  मास्को  में  लोगों  के  पास  घर  नहीं

 पर्याप्त कपड़  नहीं  हैं  कौर  रोटी के  लिये  set  पहले  से  भी  लम्बी  लाइनें  लगती  हैं  ।  वहीं  गलत

 प्राथमिक  कतारें  इस  देश  पर  लगती  लादी  जा  रही  इन  कारणों  से  स्वतंत्र  दल  इसਂ  वित्त

 विधेयक  के  विरोध  में  मतदान  करेगा

 श्री  काशीनाथ  पांडे  )
 :  जबसे  वित्त  मंत्री  ने  अपना  वर्तमान  कार्यभार  संभाला  भारतीय

 wore  गतिशील  बन  गई  है  ।  हमें  उनकी  योग्यता  में  पर्ण  विश्वास है  ।  उन्हें  स्वतंत्र  पार्टी  के  सदस्यों

 की  बातों  से  भ्रम  में  नहीं  पड़ना  चाहिये  |  भारतीय  जनता  में  ब  जागृति  पैदा  हो  गई  है  कौर  ये  लोग

 अधिक  देर  तक  इस  सभा  के  सदस्य  के  रूप  में  नहीं  बने  रह  सकते  ।  भारत  में  अधिकांश  लोग  गरीब  हैं

 तौर  उनकी  मूल  प्ावश्फताश्रों  को  पूरा  करना  बहुत  जरूरी  हैं  ।  समाजवादी  व्यवस्था  में  सबसे

 पूर्ण  बात  यहँ  है
 कि  उत्पादन  तथा  वितरण  व्यवस्था  पर  समाज  का  नियंत्रण  होना  चाहिये  ।  प्रजातंत्रीय

 समाज  में  हम  साम्यवादी  देशों  की  तरह  बल  का  प्रयोग  नहीं  कर  सकते  ।  हम  लोगों  की  सहमति  प्राप्त

 करके  तथा  तन्य  प्रजातंत्रीय  तरीकों  से  ही  काम  ले  सकते  हैं  ।  यह  बहुत  कठिन  कार्य  सरकार  कृषि

 उत्पादन  के  कार्य  को  झपने  हाथ  में  नहीं  ले  सकती  है  ।  स्वतन्त्र  पार्टी  के  लोग  निर्वाचन  के  समय  सहकारी

 खेती  को  सरकारी  खेती  बताकर  लोंगों  को  बता  रहे  थे  ।  कृषि  उत्पादन  कों  बढ़ाने  के  लिये  हमें  कोई

 ऐसा  तरीका  स्रपनाना  है  जिससे  हमारी  श्रावश्यकतायें  पुरी  हो  सकें  |  उत्पादन  के  मामले  में  हमारी

 स्थिति  चिंताजनक  है  ।
 हम  प्रति  वर्ष  १२५  करोड़  रुपये  से  अधिक  मूल्य  के  अनाज  का  आयात  कर  रहे

 हम  अ्रनिश्चित  काल  के  लिये  पर  निर्भर  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  हमें  एक  योजना  बनानी

 चाहिये कि  उस  राशि में  से  २४ या  ३०  करोड़  रुपया  कृषकों की  सहायता  पर  खर्चे  किया  जायेगा  ताकि

 वे  अपने  परों  पर  खड़े  हो  सकें  प्रौढ़  देश
 की

 मांग  को  पुरा  किया  जा  सरकार  को  कृषकों  की

 वक्ताओं  को  समय  पर  पूरा  करना  चाहिये  |  जब  देश  में  अन्न  की  कमी  है  तो  सरकार  को  कृषकों  की

 सहायता  करने  के  लिये  धन  की  व्यवस्था  करनी  ही  चाहिये  |  सरकार  यह  कहने  की  रीति  में  नहीं  है  कि

 दस  वर्षों  में  अन्न  की  कमी  दूर  हो  जायेगी  क्यों किਂ  हमें  प्रकृति  पर  निर्भर  करना  पड़ता  है  ।  उद्योगों  पर  जो

 कर  लगाये  गये  मैं  उनका  स्वागत  करता  हुं  परन्तु  श्रमिक  वर्ग  को  ऊंचा  उठाने  के  लिये  हमें

 कोई  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।  कम  आमदनी  वाले  लोगों  की  as  में  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।  इन  लोगों  को

 जो  मजूरी  मिलती  है  वह  पर्याप्त  नहीं  है  क्योंकि  उपभोक्ता  तारों  के दाम  बहुत  अधिक  बढ़  गये  हैं  ।

 औद्योगिक  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिये  इन  लोगों  की  दशा  सुधारना  बहुत  जरूरी  है  ।  श्रमिक  अधिक

 देर  तक  चुप  नहीं  बैठ  सकते  |  इस  समस्या  का  समाधान  यही  है
 कि  कृषकों  को  राज  सहायता  दी  जाये

 और  श्रमिकों  को  कम  दामों  पर  उनकी  दैनिक  भ्रावश्यकताएं  उप  नब्ज  की  जायें  ।  गन्ने  की  कीमतें

 निर्धारित  करने  के  लिये  जो  फार्म ला  अपनाया  गया  Tae  गन्ना  उत्पादन  को  अधिक  west  किस्म

 का  गन्ना  पैदा  करने  के  लिये  प्रोत्साहन  नही  मिलता
 ।  यदि  समय

 पर  गन्ने  के  मूल्य  बढ़ा  दिये  जाते  तो
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 १७  haa  वित्त  विधेयक
 नए

 11१ पादन देश में
 चीनी  की  कमी  महसुस  न  की  जाती  ौर  सरकार

 को
 su  शुल्क  के  रूप  में  हानि  भी न

 उठानी  पड़ती  ।  इसलिय ेगेरा  सरकार  से  निवेदन  है  ब्  एसा  वातावरण  पैदा  करे  जिससे  कृषकों  को

 (62  गचकारी  उनको  प्रोत्टशट्टन दे रही है दे  रही  है  ।

 सरकारी  उपक्रमों  में  प्रबंधकों  तथा  कर्मचारियों  के  सम्बध  बहुत  खराब  हैं  ।  उनका  प्रशासन

 इनना  ढीला  हो  गया हे  कि  निर्धारित  लक्ष्य  पूरे  नहीं  होते  हैं  ।  इस  मामले  की  जांच  की  जानी

 चाहिये  ।  मैं  किसी  उद्योग के  राष्ट्रीयकरण  के  खिलाफ  नही ंहूं  ।  यदि  ऐसा  करना  जरूरी  है  तो  यहं

 प्रवीण  श्श् या  जाना  परन्तु  सरकारी  उपक्रमों  में  इस  समय जो
 वातावरण

 हू
 उससे  श्रमिक

 लोग  संतुष्ट  नहीं  हैं  ।  किसी  सत्य  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  करने  से  पहले  ot  वर्तमान

 सरकारी  उपक्रमों  के  प्रशासन  में  सुधार  करना  चाहिये  कौर  श्रम  सम्बधी  नियमों  को  उदार  बनाना

 चाहिये  ताकि  श्रमिकों  को  रुचि  से  काम  करने  के  लिये  प्रोत्साहन  मिल  सके  ।

 श्री  सा०  ल०  जाधव
 :  )  :

 वित्त  मंत्री ने  कुछ  छोटी  छोटी  रियासतों तथा
 एकाधिकार

 रायों  की  नियुक्ति  की  घोषणा  करके  यह  स्पष्ट  कर  दिया  ह  कि  सरकार  देश  में  समाजवाद  लाना

 हती  ह

 क्षेत्रीय  परिषदें  प्रभावशाली ढंग  से  कायें  नहीं  कर  रही  मंसुर  तथा  मना  राष्ट्र  में  काफी  समय

 से  कुछ  इलाकों  के  बारे  में  विवाद  चल  रद्दा  है  ।  क्षेत्रीय  परिषद  इस  मामले  में  कोई  निर्णय  करने  में

 असमर्थ  है  ।  इससे  विवादास्पद  इलाकों  के  लोगों  में  मनमुटाव  पैदा  हो  गया  है  ।  गर्त  सरकार  को  इस

 मामले
 में  हस्तक्षेप  करना  चाहिये  ताकि  इस  समस्या  को  हल  किया  जा  सके  ait  इन  क्षेत्रों  के  लोग

 शांति  से  रह  सकें  ।  सरकार को  सीमान्त  राज्यों  के  सीमा  विवादों के  बारे  में  भी  शीघ्र ही  निर्णय  करना

 चाहिये  ।  कुछ  राज्यों  में  जल  विवाद  काफी  समय  से  श्रनिर्णीत  पड़े  ।  सरकार  की  इन  मामला  मं

 हस्तक्षेप  वरना  चाहिये  ताकि  इन  राज्यों  के  बीच  उचित  समझौता  हो  सके  |

 भारत  प्रतिरक्षा  नियमों  के  होते  हुए  भी  हम  अनाज  के  झनचित  संग्रह  तथा  मुनाफाखोरी  को

 नहीं  रोक  सके  हैं  ।  गेह  ग्रोवर  चावल  की  कीमतें  बहुत  बढ़  गई  हैं  सरकार  को  विधि  को  सख्ती  से

 लागू  करना  चाहिये  ताकि  जनसाधारण  को  अपना  जीवन  निर्वाह  करने  में  कोई  कठिनाई  महसुस  नहीं

 हो  प्रशासन  से  भ्रष्टाचार  समाप्त
 होना

 चाहिये  ।  देश में  भ्रष्टाचार  को  समाप्त  करने  के  लिये  सरकार

 बहुत
 airy  प्रयत्न  करने  होंगे

 ।  ह  में
 देश

 में  एसा
 वातावरण  पैदा  करना

 चाहिये  जिससे
 कि  जनसाधारण

 को
 यह  महसुस हो  सके  कि  कानून  की  दृष्टि  में  सब  समान  हैं  ।

 पूर्वी  पाकिस्तान  सेभ्नवैध  रूप  से  ot  मुसलमानों  को  भारत  से  निकालने  के  लिये  संकटकालीन

 अधिकारों  का  प्रयोग  किया  जाना  चाहिये  क्योंकि  उनके  भारत  में  रहने  से  देश  को  खतरा  हो  स
 २1  त  कता

 हद  |

 कुछ  राज्यों  ने  अपनी  नीति  को  उदार  बना  है  ।  यदि  सरकार  वास्तव  में

 मद्य निषेध
 लागू  करना  चाहती है  तो  उसे  समूचे  भारत  के  लिये  एफ  af  न्र  भारतीय  नीति  बनानी

 चाहिये  कौर  उसे  सारे  देश  पर  लाग  करना  चाहिये  ।

 न्यायपालिका
 की दृष्टि  से  मैं  यह  प्रभुत्व  करता  हूं  कि  उच्च  न्यायालय  शौर  सर्वोच्च  न्यायालय

 गृह  कार्य  मंत्रालय  के  साथ  रहने  के  बजाये

 |

 विधि  मंत्रालय  के  पास हो
 Prer |  चाहिये  |  इ व  S  oh  ्  मामले  में  मुख्य

 न्यायाघीश  ने  भी  यही  मत  प्रगट  किया  है  |
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 Finance  Bill  April  17,  1964

 मगज  देश  रे  धापातदर्ल,न  रीति है  परतु  इसे  प्रत्येक  स्तर पर  gay  दया  जाना  ।

 सरकारी  विभागों  म॑  यह  प्रयत्न  किया  जाना  चाहिये  कि  प्रत्येक
 मकार

 की  फिजूल  खर्ची  को  रोका

 जाना  चाहिये  |  foot  बचत  हो  सके  करनी  चाहिये  गार  ख.यान्न। के के  मामले  में  आत्म  frre  होते

 का  प्रयत्न  करना  चाहिये  |  श्र  इस  मामले सं  अपने ही  साध नां  कौर  प्रयत्नों  पर  आश्रित  रहना  चाहिये

 किसानों को  ट्रैक्टर  दिये  जाने  चाहिये  ।  सब्जी की  किस्म  में  सुधार  करने  के  लिए  चालू  का  बीज  विदेशों

 से  मंगला  जादा  चाहिये  ।  जो  बीज  शिमले  से  प्राप्त  sa  अच्छी  fay  aT  नहीं  Wa

 उससे  किसानों  को  काफी  हानि  हुई  |

 cua  साथ  ही  सरकार  का  ध्यान  कृषि  के  सम्बंध  में  अनुसंधान  करने के  पिए  कहा  चाक  wil

 हूं  ।  कृषि  संबंधी  उचित  भ्र नसं धान  होंग  चाहिए  ताकि  फसल  को  नष्ट  करने  वाले  रोग  समाप्त  किये

 जा  सकें ।  इन  शब्दों  के  साथ
 वे अपना

 भाषण  समाप्त  करता  हुं
 ।

 श्री  झल् वा रस जिम  )  :  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  किः  देश  के  उत्पादन  में  कमी हुई  है  ।  विशेष  रूप

 से  कृषि  उत्पादन  बहुत  कम  हुमा  हैं  ।  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  निकट  के  समाजवादी  देशों  का  पुरा

 mara  होते  हुए  भी  हमारे  नीति  निर्धारित  करने  वाले  महानुभावों  ने  वही  पुरानी  भूल व की  हँ ह

 उन्होंने  औद्योगिक  विकास  को  प्राथमिकता  देने  की  नीति  अपनाई  हैं  ।  उन्होंने  रूस  तथा  अन्य  देशों  से

 कोई  सबक  लेने  का  प्रयत्न  नहीं  किया  ।  रूस  में  भी  राज  कृषि  उत्पादन  के  मामले  में  संकट  की  सी  स्थिति

 झनभव  हो  रही  मेरा  विचार  था  फि  सरकार  इससे  कुछ  शिक्षा  लेते  हुए  वित्त  विधेयक  में  इस

 कमी  को  पुरा  करने  की  दिशा  में  कुछ  व्यवस्था  करेगी  |

 पिछले  कई  वर्षों  से  हम  प्रोटीन  २८४५  करोड़  रुपये  का  अ्रतनाज़  बाहर से से  मंगवाते  रहे  हैं  ।  इससे

 हमारे  साधनों  पर  बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़ा  हैं  ।  लोंगों  में  इस  प्रकार  की  निराशा  फैल  रही  है  किਂ  काफी

 योग्यता  शिक्षा  ait  ऋन भव  होते  हुए  भी  हम  अपनी  जरूरतों  के  लिए  उत्पादन  नहीं  कर  पा  रहे

 इस  संकट  के  अतिरिक्त  इसका  प्रभाव  विदेश  विनिमय  पर  भी  पड़ता  है  ।  अतः  मेरा  निवदन  हैं  कि

 सरकार  को  सर्वाधिक  ध्यान  खेती  के  विकास  पर  देना  चाहिये  ताकि  देश  की  मल  we  व्यवस्था  का

 आधार ८ ४  ह  |  खाद्यान्न  का  निरन्तर  झायात  करने  से  केवल  संसाधनों  का  ही  व्यय  नहीं  होता

 बल्कि  रने  देश  में  किसनों  को  भी  हतोत्साहित  कर  दिया है  ।  १० ८६ ती  उद्योग  wit  सटकारी

 प्रौद्योगिक  उपक्रम  खोलकर  संस्थात्मक  विकास  करने  की  आवश्यकता  है  जिससे  कि  हँसाने  देश  की

 अ्रधघिकतर  जनता  Meaty  उत्पादन  में  भाग  ले  सके  ।  इस  दृष्टि  से  देहाती  लोगों  को  खेती  art  उद्योग

 संबंधी  दोनों  तरह  की  शिक्षा  दो  जानी  चाहिए ।  इसके  न  होने  देश  का  विकास  अप  रहेगा

 ।  सरकार  को  संस्थात्मक  विकास  पर  जोर  देना  चाहिये  जिससे  सामाजिक  परिवर्तन  हो  सकता  है  |

 तिर मल राब  पीठासीन

 {Shri  Thirumala  Rao  in  the  Chair]

 इसके  अतिरिक्त  मैं  ge  बात  पर  भी  जोर  देना  चाहता  हं  कि  नागरिक  ate  ग्रामीण  विकास

 साथ
 र
 साथ

 होना  चाहिये  ।  इस  बारे  में  सरकार  के  काम  के  संबंध  में  अच्छा  अनुभव  नहीं

 हुआ  है  |  ग्रामीण  कार्य  प्रोग्राम  एक  अच्छा  विकास है  जहां
 TH  इसका  संबंध  qXo  करोड़  रु०

 लगाकर रोजगार  देने  का  संबंध  है  लेकिन  तीसरी  योजना  के  पहले  तीन  aaa  केवल  ६करोड़  रुपये  प्रयोगਂ कि

 गये  हैं  ।
 दुःख

 की
 बात  है

 कि
 सरकारी  क्षेत्र  में  ग्रा शानु सार  काम  नहीं

 हू  प्रा  भूतकान  में  इसकेਂ  काम

 का  ध्यान  रखकर  हमें  वह  विचार  करना हे
 कि  क्या  सरकारी  क्षेत्र  का  कौर  विस्तार

 करना  उचित  हे
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 या नहीं  ।  योजना के  अंतिम  वर्ष  में  सरकारी  क्षेत्र  के  विस्तार  पर  रोक  लगाई  जानी  चाहिए

 ताकि  हम  अपना  तारी  शक्ति  सरकारी  उपक्रमों  की  कुशलता  बढ़ाने

 में  लगा
 सकें

 प्रौढ़  उनमें  पूरा  उत्पादन  aT  TEM  कर  सकें
 |

 वित्त  मंत्री  ने
 जो

 छूट
 दी

 है  उससे  देश
 की

 पूंजी

 के  प्राकार  पर  गैर  सरकारी  क्षेत्र  का  प्रभाव  बढ़ेगा  ।  मेरा  विचार  है  कि  सरकार  को  चाहिये कि  गैर

 सरकारी  क्षेत्र  में  सभी  लाभांशों  पर  ४५  प्रतिशत  रोक  लगा  दे  ग्रोवर  सं  प्रकार  प्राप्त  होने  वाले  धन  को

 सरकारी  एजेंसियों  द्वारा  निवेश  करे  ।  देश  में  विदेशी  पूंजी ला  ने  के  हमें  अपने  देश  मैं  कुछ

 उपलब्ध  संसाधनों  का  पता  लगाना  चाहिए  ।  मंत्री  महोदय  को  sara  का  विमुद्रीकरण  करने  पर  विवार

 करना  चाहिव  ताकि  सारा  छिपा  धन  सरकार  को  प्राप्त  हो  जाये  ।

 Shrimati  Jamunadevi  (Jhabua):  I  support  the  Finance  Bill,  but  at  the

 sametime,  I  would  liketo  express  my  opinion  regarding  that  the  budget  of

 is  just  like  a  flavour  in  the  Mughal  Gardens,  full  of  imaginations  for

 the  future  welfare  ofthe  country.  Taxes  are  raised.  it  is  said  in  the  interest
 of  thepeople.  In  this  connection  I  may  state  that  the  Government  should  see
 that  the  amounts  sanctioned  for  the  development  and  other  works  were  made

 available  to  the  spending  agencies  in  proper  time.  Situation  today  is  that  for

 the  whole  year  the  amounts  remain  unspent  and  toward  the  end  of  the  year
 8.९.  near  about  31st  March  efforts  are  made  to  spend  them  that  also  in  hurried
 matter.  In  this  way  the  tax  payers  money  is  not  properly  used.  urge  upon
 the  Government  that  the  misuse  of  the  tax  payer’s  money  should  not  be  done.

 Today  the  poor  people  of  our  country  find  themselves  in  very  miserable
 Conditions  due  tothe  heavy  taxes,  but  we  are  giving  huge  salaries  tothe  Govern-
 ment  officials.  I  also  urge  that  the  privy  purses  of  the  ex-ruler  and  the  huge
 salaries  of  the  officials  should  be  curtailed.  By  doing  this  considerable  savings
 could  be  effected  and  some  relief  in  taxes  could  be  given.  ‘The  economic  con-
 dition  of  the  large  number  of  people  living  in  the  villages  is  very  miserable.

 Pity  is  that  it  had  not  been  possible  to  provide  them  even  with  bare  necessities
 tothem.  Until  and  unless  their  conditions  improved,  there  is  no  use  talking
 about  the  progress  of  the  country.  The  whole  thing  becomes  meaningless.

 The  prices  of  food-grair  are  very  high,  the  efforts  should  be  made  to

 bring  the  prices  down.  This  isa  very  impoftant  matter,  the  Government
 should  pay  immediate  attention  to  the  matter.

 would  like  to  draw  the  attention  of  the  Government  towards  the  problems
 of  the  adivasis.  It  is  really  regrettable  that  the  adivasis  had  remeained  85

 neglected  as  ever.  Nothing  has  been  done  so  far  in  this  connection.  No  steps
 had  been  taken  to  improve  conditions  regarding  water  supply,  health  and  the

 other  essential  things  in  the  areas  of  the  adiviasies.  In  certain  parts  of  the

 Madhya  Pradesh  people  still  use  the  water  from  the  dirty  ponds  for  drinking

 purposes.  All  those  things  were  being  made  use  of  by  the  opposition  parties
 for  doing  propaganda  against  the  party  in  power.  These  parties  are  very

 badly  exploiting  the  adivasis.

 I  would  like  to  urge  upon.the  Government  that  a  special  plan  should  be
 formulated for  the  development  of  the  adivasis  and  some  concrete  steps  should

 be  taken  in  that  direction  the  attitude  of  the  officials  was  far  from  satisfactory.
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 officer  should  also  be  appointed  for
 this  purposes,

 who  may  be  really  interested

 in  the  welfare  of  the  adivasis.  By  paying  the  special  attention  to  this  serious

 problem,  Government  should  declare  that  the  efforts  will  be  made  in  this

 direction  and  see  that  within  a  particular  time  limit  the  condition  of  the  people
 would  improve.

 The  requisite  attention  towards  the  health  of  the  people  is  not  being  paid.

 Condition  in  rural  areas  are  very  deplorable,  I  submit  that  the  health  of  the

 people  in  the  rural  areas  should  be  properly  taken  care  of  the  primary  health

 centres  are  there  but  they  should  be  equipped  with  proper  staff  and  medicines.

 Health  Ministry  Should  try  that  people  should  get  unadulterated  food.

 ee

 दूसरे  प्रफी की  एशियाई  सम्मेलन
 की

 तैयारी
 सम्बन्धी  बैठक

 के
 बारे

 में
 वक्तव्य

 a  ह  A ATEMENT  ८  :  PREPARATORY  MEETING  FOR  SECOND  AFRO-
 ASIAN  CONFERENCE

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  स्वर्ण  :  जकार्ता  में  हाल  में  मंत्रियों कीਂ  बैठक  ge  थी

 इसमें  दूसरी  श्रफ़ीकी-एक्षियाई  सम्मेलन  के  विषय सुची  ate  गठन  के  बारे  में

 चर्चा  इन  सभी  मामलों पर  कान्फ्रेंस  के  गठन  कैप्टन  पर  कुछ  मतभेद  को

 भारतीय  प्रतिनिधिमण्डल  के  विचारानुसार  निश्चय  हुए  |

 सभा के  बारे में  हमने  प्रस्ताव  किया  था  कि  ged  श्रमिक-एशियाई  कान्फ्रेंस

 १९६५  में  हो  जब
 कि  बान्गुई  कान्फ्रेंस  की  दसवीं

 at  गांठ  होगी  ।  चूकि  कुछ  देशों  के  लिए

 का  महीना  सुविधाजनक  न  यह  निश्चय  किया  गया  कि  कान्फ्रेंस  १०  Gees

 को  हो

 भारतीय  प्रतिनिधिमण्डल  का  दुसरा  प्रस्ताव  यह  था  कि  कान्फ्रेंस  रफीका  मे ंहो  कौर

 we  भी
 बैठक  में  सर्वसम्मति  से स्वीकार हो  गया  कान्फ्रेंस  किस  देश  में  होगी  इसके  बारे  में

 निश्चय  की  घोषणा  अगले  तीन  सप्ताह  में  होने  की  ara

 विषय  सूची  के  बारे  भारतीय  प्रतिनिधिमण्डल  के  कान्फ्रेंस  ने  कुछ  साधारण

 परिवहन  करके  स्वीकार  कर  लिये

 कान्फ्रेंस  के  गठन  के  संबंध  उन  देशों  को  छोड़कर  जिनके  बारे  में  कोई  मतभेद  नहीं

 भारतीय  प्रतिनिधिमण्डल  ने  विद्वेष  रूप  से  प्रस्ताव  किया  कि  मलेशिया wit  रूस  को

 झा मन्त्र ति
 किया  मलेशिया  के  बारे  में  बैठक  में  ara  व्यक्त  की  गयी  कि  वह  शभ्रड्चन

 जो  सामान्य  सहमति  प्राप्त  करने  में  बाधक  समाप्त हो  जायेगी  कौर  यथा  संभव  आमन्त्रण

 भेजा  रूस  को  आमन्त्रित  करने
 के

 भारतीय  प्रस्ताव  बैठक  अन्तिम  निर्णय  नहीं

 कर  सकी
 |

 बैठक  की  ohare  विज्ञप्ति  में  हमारा  यह  विचार  सम्मिलित  कर  लिया  गया  है  कि

 शिखर  सम्मेलन  होने  यह  प्रश्न  राष्ट्राध्यक्षों  द्वारा  निश्चित  किया  जाय
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 at

 सभा  पटल  पर  रख गय  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 भारतीय  प्रतिनिधिमंडल  के  नेता  हारा  दिये  गये  आरम्भिक  वक्तव्य  का  अगले  UMA-ThRgrg

 सम्मेलन  में  रूस  के  भाग  लेने  के  प्रशन  पर  दिये  गये  भाषण  का  दुसरी

 एशियाई  सम्मेलन  के  प्रारम्भिक  सम्मेलन  की  शभ्रन्तिम  विज्ञप्ति  ।

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  स्वर्ण  :
 मैं  निम्नलिखित  की  एक  एक  प्रति  सभा  पटल

 पर  हुं

 (१)  भारतीय  प्रतिनिधिमंडल  के  नेता  द्वारा  दिए  गये  प्रारम्भिक  वक्तव्य का  पाठ +

 (२)  are  ्रफ़ीकी-एदियाई  सम्मेलन  में  रुस  के  भाग  लेने  के प्रदन  पर  दिये  गये

 भाषण का  पाठ  |

 (३)  अफ़ीमी-एशियाई  सम्मेलन  के  प्रारम्भिक  सम्मेलन  की  म्रन्तिम  विज्ञप्ति  |

 में
 रखी  गईं  ।  देखिये  सं  रया  एल०  ठी

 ०  २७३६/६४,  Roo /KS,  RovR/Ew

 तथा  RVR /E¥]
 sn eee  ee

 दूसरी  अफरीकी  एशियाई-सम्मेलन  की  तैयारी  सम्बन्धी  बैठक  के  बारे  में

 वबकक्‍्तब्य--जारी

 STATEMENT  RE.  PREPARATORY  MEETING  FOR  SECOND
 AFROASIAN

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  )  :  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह-जानना  चाहता हूं
 कि  सम्मेलन

 में  चीनी  शिष्ट  मंडल
 ने

 भारतीय  शिष्ट  मंडल  के  साथ  कोई  बन्धू  भावना  स्थापित  करने  का

 प्रयत्न  किया  ?

 श्री  स्वर  fag:  कोई  प्रयत्न  नहीं  किया  गया  था  चीनी  शिष्टमंडल  को  इस  बात  का

 पता  था कि  हमारे  सम्बन्ध  ठीक  नहीं

 far  कागा
 श्री  मलेशिया  के  सम्मेलन  में  भराने का  क्यों  विरह  किया  गया  |

 श्री  स्वर
 सिंह

 :
 चीन  कौर  इंडोनेशिया  ने  यह  विरोध  किया  था  ।  पाकिस्तान ने  भी  इसका

 समर्थन  नहीं  किया  जिसके  कि  मलेशिया  के  साथ  कूटनीतिक  सम्बन्ध  कायम  यहं  हमारे

 लिए  वेसे  भी  बड़ी  निराशा  की  बात थी

 a बा

 वित्त  विधेयक--जारी

 श्री  ल०  ato  भवदेव  मैं  वित्त  मंत्री  को  इस  बात
 के

 लिए  मुबारकबाद  देता

 हूँ  कि  उन्होंने  विदेशी  पूंजी  के  लिए  meg  मदान
 तैयार  कर  दिया  है

 ।
 अरब  बाहर  से

 लोग

 प्रकार  अपनी  पूंजी  यहां  लगा  सकते  ऐसा  वातावरण  भी  निर्माण  किया  जाना  चाहिए
 कि

 यहां
 के

 लोग
 भी

 श्रमिक  पूंजी  लगाने  में  रुची  दिखाये
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 मध्यम  वर्ग  के  लोगों पर  बहुत  प्रतीक  भार  i  यह  ठीक है  कि  अ्रनिवायं  जमा  योजना

 समाप्त  कर  दी  गयी  परन्तु  अच्छा  होता  यदि  जमा  fear  द्र  रुपया  खातेदारों

 को  वापिस  कर  दिया  चाहे  वह  नकद  जाता  अथवा  बांड  दिये  जाते  ।  उन्हें

 यह  भी  शभ्रधिकार  होता  कि  उन  बांडों  को  यदि  चाहते  तो  हंसी  को  दे  भी  सकते थे  ।

 वैसे  भी  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  महोदय  से  यह  अनुरोध  करूंगा  कि
 वहू

 मध्यम  at  लोगों  की

 कठिनाइयों  को  देखें  कौर  उनके  लिए  कुछ  करे  |  लोग  पूंजी  लगाये  इसके  लिए  भीਂ

 वरण  निर्माण  किया  जाना  चाहिए  |

 मैं  सरकार
 की  नीति  को  बारे में  ag  निवेदन  करना  चाहता हूं  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार

 मंत्री  ने  अनौपचारिक  सलाहकार  समिति  से  कहा  था  कि  निर्यात  मैंगनीज  वयस्क  का

 निर्वात  बढ़ाने  के  लिए  विनियम  व्यापार  किया  दूसरी  और  इस्पात  खान  दौर

 भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  का  कथन  हैकि  वे  विनिमय  व्यापार  नहीं  करेंगे  क्योंकि  उससे

 कालाबाजारी  को  बल  मिलता  है  ।  ऐसे  मामलों  में  मंत्रिमंडल  को  सामूहिक हिंद
 नीति  बनानी  चाहिये  |

 स्टेट्समैन  के  अनुसार  गतवर्ष  मूल्यों  में  ३०  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  जब  तक  इसे  नहीं

 रोका  जाता  हम  मले  ही  धन  की  दृष्टि  की
 प्राप्ति  कर

 a
 वास्तविक  विकास  नहीं  होगा

 परिवहन  की  स्थिति  यह  है  कि  पिछले  कई  वर्ष से  इंस  पर  प्रत्यक्ष  सनौर  अप्रत्यक्ष  कर

 केन्द्र  यथा  राज्यों  द्वारा  लगाया  जा  रहा  परिवहन  का  योजना के  अनुकूल  विकास  होना

 चाहिये  ait  अमरीका  की  तरह  यहां भी
 विभिन्न  राज्यों  का  श्रन्तरराज्यिक  आयोग  बनाना

 चाहिये  जिसमें  परिवहन  उद्योग  केन्द्रीय  सरकार  का  भी  प्रतिनिधित्व  ati  इस  सेਂ

 गत्यावरोध  समाप्त  करके  परिवहन  की  सारी  श्री-व्यवस्था  का  विकास  हो  सकेगा |

 ट्रकों  के  ५०,०००  चेतो  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  किन्तु  वह  पर्याप्त  नहीं  है
 ।

 कार  कभी  विलास  की  वस्तु  थी  किन्तु अरब  वह  आवश्यकता  वन  गई  है  ।  सस्ती कार  का

 निर्माण  ऑ्ावस्यक  हो  गया है

 पेट्रोल  att  पेट्रोलियम  की  वस्तुओं  से  सरकार  को  बहुत  अघिक  लाभ  gar

 उसका  कुछ  भाग  उपभोक्ता  को
 भी  मिलना  चाहिये  ताकि  उसकी  कीमत में  कमी का  उसे

 भी  लाभ  at

 हमने  विदेशी  पूंजीਂ  के  निवेश  को  प्रोत्साहन  तो  दिया  है  किन्तु यह  भी  देखना  चाहिये

 कि  देश  के  पूंजी  निकेश  के  लिए  भीਂ  प्रोत्साहन  है  या  नही ं।

 यहां  अनेक  प्रकार  के  प्रतिबंध

 महोदय  पीठासीन

 (Mr.  Deputy-Speaker  in  the  chair)

 यदि  हम  निगम  क्षत्र  में  अधिकाधिक  पूंजी  निवेश  हो  तो  उसे  प्रोत्साहन  देना

 चाहिये ।  मुझे  ore हैं  कि  इस
 बजट  से  निगम  क्षेत्र  और  गैर-सरकारी  क्षेत्र  दोनों  को  सहायता

 मिलेगीਂ  कौर  उनका  विकास  होगा  ?
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 र८  १८८६  वित्त  विधेयक

 ee  ना  पा  ०  ne ma  ्ਂ

 Shri  Bade  (  Khargaon  ):  The  question  is  whether  new  taxes  should  be

 levied  or  not?  Shri  Masani  has  said  that  very  much  over  budgeting  is  being
 done.  The  22nd  report  of  the  Estimates  Committee,  states  that:

 FERL—-ER  में  पहले  के
 दो  वर्षों  at  तुलना  में  भ्रमित  राजस्व  से  वास्तविक

 खरच  अधिक  रहाहै ब्र ौर  पूंजीगत  खं  में  कमी  रही

 Under  such  circumstances  it  appears  that  even  in  the  current  budget  there

 is  over  estimation  and  that  is  the  cause  of  taxation.  The  most  acute  problem
 in  the  country  is  of  starvation  and  Shri  Daji  and  Shrimati  Yamuna  Devi  can
 bear  me  out  because  they  come  of  Madhya  Pradesh  where  the  tribal  people
 are  Starving  and  in  the  elections  they  have  tried  to  change  their  masters  by  electing
 the  Jan  Sangh  in  a  great  number.  So  we  have  to  see  whether  the  budget  is

 going  to  relieve  the  people  of  this  slarvation.  People  get  13  yards  of  cloth
 where  as  they  need  23  yards  of  cloth.  Similarly  they  are  half-fed  and  under

 employed.  This  flnance  bill  carries  us  no  where.

 There  is  no  indication  that  poor  peasants  would  get  any  thing.  The

 finance  bill  should  be  examined  on  these  tests  such  as

 (१)  क्या इस  से  मुद्रास्फीति  रुकेंगी ।

 (२)  क्या  उत्पादन  बढ़ेगा  )

 (३)  क्या  जीवन  स्तर  उठेगा  ?

 The  Government  should  see  that  there  is  a  balance  in  the  public  sector  and
 the  private  sector.  The  extremist  views  of  the  Communists  and  the  Swatantra
 do  not  provide  the  remedy.  The  middle  class  was  somewhat  relieved  due  to  the

 withdrawal  of  Gold  Control  order  and  C.  D.  S.  but  they  have  been  burdened
 with  the  expendituretax.  Wehoped  that  Shri  T.T.K.  would  give  some  relief

 but  we  had  to  face  disappointment.

 The  present  Finance  Minister  cannot  absolve  himself  from  the  criticism

 which  was  levelled  against  the  ex-Finance  Minister  because  no  relief  has

 been  given  to  the  poor  class  in  the  form  of  removing  taxes  from  Kerosene  oil

 and  other  such  commodities.  Asa  matter  of  fact  श्री  मोरारजीਂ  देसाई  ने  जो  बोया

 उसे  श्री
 To

 टी०  के  काट रहे

 The  Government  should  also  see  whether  these  high  taxes  are  extending

 any  benefits  to  the  people.  The  corru
 ption

 and  over  expenditure  show  that

 they  are  not  being  benefited.

 GeK  में  रूस  से  ईंटें  बनाने  वाली  मशीन  खरीदी  गई  किन्तु घहू  कभी
 तक  बेकार पढ़ी

 हैं  ।

 In  this  way  the  public  finances  are  being  wasted.  A  writer  has  said  that

 मुद्रास्फीति  के  रोके  बिना  हम  मूल्यों  की  वृद्धि  को  नहीं  रोक  सकते  |

 This  country  is  a  land  of  farmers  but  no  provisions  have  been  made  for

 the  farmers.  The  Government  must  check  inflamation.  Currency  notes  are  being

 printed  in  such  a  great  number  that  the  inflamation  is  not  going  to  be  remedied.
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 Finance  Bill  Cajtra  28,  1886  (Saka)
 none

 The  foodgrain  control  order  has  created  many  difficulties  for  the  dealers.

 Many  of  them  are  illiterate  and  they  cannot  maintain  quarterly  accounts.

 ‘They  are  not  purchasing  grains  and  on  account  of  that  the  peasants  are  facing
 trouble.  Government  should  pay  attention  to  this  situation.

 The  yarn,  soap  and  jute  production  should  be  exempted  from  taxes  Im-

 provement  for  six  months  provided  in  the  bill,  for  tax  evasion  is  not  proper
 because  it  restrains  the  Magistrate  not  to  award  punishment  for  more  than  six

 months.  The  provision  for  the  secrecy  of  documents  is  not  proper.

 A  Finance  Minister  should  be  retained  for  a  pretty  long  period  of  4  or

 5  years  so  that  he  can  implement  his  policy.  Here  T.T.K.  has  retained

 the  evils  of  the  taxation  proposals  of  Shri  Morarji  Desai  and  has  also  added  to

 those.

 I  oppose  the  Finance  Bill  and  especially  the  expenditure  tax.

 Sto  श्रीनिवासन  (  मद्रास  मैं  वित्त  विधेयक  का  समर्थन  करता  हं  ग्रोवर

 वित्त  मंत्री  को  ara  हूं  कि  उन्होंने  मद्रास  नगर  को  ए  श्रेणी  में  रख  दिया  है  ।  किन्तु

 वहां  के  राज्य  कर्मचारियों  में  यह  बहुत  wear  वहां  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को

 अधिक  भत्ता  मिलता  है  जब  कि  उन्हें  उन  से  कम  भत्ता  मिलता  है  ।  मेरा  विचार  है  कि  वे  इस  प्रश्न

 पर  विचार  के  लिए  mart  नियुक्त कर  रहे  हैं  ।  इस  आयोग  के  पद  निर्देश  में  यह  भी  शामिल

 करना  चाहिये  कि  वह  पता  लगाये  कि  मद्रास  सरकार  को  कितनी  सहायता  देनी  होगी  जिस  से

 वह  झपने  कर्मचारियों  को  केन्द्रीय  सरकार  के  कम  चोरियों  के  बराबर  भत्ता  दे  aa

 अ्निवायं  जमा  योजना  के  श्रन्तगंत  जमा  राशि  को  वापस  लेने  की  अनुमति  दी  जाए

 इस  से  बढ़ते  हुए  मूल्यों  की  स्थिति  में  कम  चोरियों  को  राहत  मिलेगी  are  न  केवल  मद्रास

 | बल्कि  सारे  भारत  में  लोग  वित्त  मंत्री  के  भ्रामरी  होंगे

 सम्पदा शुल्क  की  दरें  पहले  ५०,००० रुपये  के  लिए  तो  पुरानी  ८  प्रतिशत  ही  है  कि

 १,००,०००  रुपये के  लिए  ६  प्रतिशत  के  स्थान  पर  ८  प्रतिष्ठित  ar  4,49,000

 रुपय ेके  १०  प्रतिशत  के  स्थान पर  १४५  प्रतिशत  कर  दी  गई  इस  से

 अधिक  सम्पदा के  लिए  ary  चाहे  जितनी  भी  दरें  रखें  वे  समाजवाद  के  लक्ष्य  के  अनुकूल

 हैं  किन्तु  १,५०,०००  रुपये तक  की  सम्पदा  मध्य  वर्ग  की  है

 नहीं  चाहिय े।

 रात
 काल  में  श्री  मोरारजी  देसाई ने  सभी प्रकार की  seal  पर  कर  लगा  दिया  था

 दौर  weal  मध्य  वर्ग  तथा  निम्न ar  को  कोई  राहत  नहीं  दी  गई  |
 मूझे  झा  है  कि

 माननीय  मंत्री
 गरीब  जनता  की  कौर  ध्यान  देंगे

 ate
 मिट्टी  केतेल  पर  कर  कम  कर  देना

 विदेशी  मुद्रा
 की  कमी

 का
 प्रदान  wae  है  कि

 उन्हें  गरीबों  के  प्रति  कुछ  सद्भावना

 दिखाएं 1  मैं इस
 कारण

 से  इस  बल  दे  रहा  हूं  कि  पहले  गरीब  व्यक्ति  का

 ६  पैसे  में
 रात  के  दस

 तक
 जलता

 था
 किन्तु  जब  वह  9-30  या  ८-३०

 ही  बुझ  जाता  |  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  हैकि
 वे  इन

 लोगों
 के  प्रति

 भूति  दिखाएं  ।
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 वित्त  विधेयक १७  १६६४
 ——

 >. मैं  माननीय  मंत्री  से  qq.  करता हूं
 कि  उन्हें  सोने  का  मूल्य  ६५  से  ७०  रुपये  तक

 कर
 देना

 इससे  सोने
 का

 तस्कर  व्यापार  बन्द  इस  समय  यहां  सोना  ११०  रुपये  तंक  बिक

 रहा है
 ।  हम  तस्कर  व्यापार  को  रोक  सके  हैं  ?

 वास्तव
 में

 तस्कर  व्यापार
 में  वृद्धि  हुई

 हैं

 कहीं  जाता  हैकि  २०००  से  VYooo  करोड़  रुपये तक  लोंगों  के  पास  काले  बाजार
 a

 को  घन  (९  ।  उसे  प्राप्त करने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  ि

 ufz  ae
 ।  मेरा  सुझाव

 हैं  कि  सरकार  घोषित  कर  दे  कि  कालाबाजार  वाले  लोग  वि  वट  धन  दे  दें  तो  उन्हें

 कर  में  ce  प्रतिशत  की  कटौती  दी  जायेगी  ।

 कागज़ी  मुद्रा  कों  तुरन्त  समाप्त  कर  देना  चाहिये  ।  बैक  के  कर्मचारी  भी  यह  निश्चय  नहीं

 ह  त्र  कौनसी  जाली  । कर  पाते  कि  कौन  सी  मुद्रा  वास्तविक

 मैं  मद्रास  नगर
 में  जल

 के  अभाव  के  सम्बन्ध  में  यहँ  निवेदन  करना  चाहता  हुं  कि

 गुवहाटी  भ्रायोग  की  रिपोर्ट
 में  यह  कहा  गया  q¥ aTo  एस०  सी०  जल  दिया  जायेगा

 कि  सालभर  हो  पानी  की  नहीं  की  गई  ।  स्वास्थ्य
 मंत्री  ने  कहूं  था

 fe

 यदि  चौथाई  या  राधा  प्रतिशत  बजट  पानी  संभरण  के  लिए  नियत  किया  जाए  तो  जल संभरण

 की  समस्या  हल  हो  जाएगी  |  माननीय  चित्त  मंत्री  को  इस  पर  ध्यान  देना  चाहिये  |

 Shri  Ram  Swarup  (Robertsganj)  Due  to  long  subjugation  under  the

 Foreign  rulers  our  economic  structure  is  such  that  the  masses  are  poor  an

 the  economic  power  is  in  the  hands  of  a  few  who  have  also  influence  in  the  Go-
 vernment.

 Setting  up  of  a  Monopoly  Commission  is  a  welcomed  measure  but  it  is  in-

 adequate  for  achieving  the  socialism.  Whatever  laws  are  framed  for  bringing
 socialism  are  not  implemented  by  the  administration  so  there  is  no  progress
 in  that  direction.

 While  constructing  Rihand  Dam,  more  than  100  villages  of  Mirzapur  and

 Madhya  Pradesh  were  ruined  and  the  people  displaced  from  there  were  given

 patty  amount  of  compensation.  This  is  a  defective  planning  because  while

 working  out  a  plan  proper  care  should  be  taken  regarding  the  effects  of  the

 plan.

 The  tribal  people  of  Mirzapur  should  be  declared  scheduled  tribes  and  they
 ‘should  be  given  all  facilities  and  assistance  which  is  provided  to  the  scheduled
 tribes.

 Mirzapur  district  is  not  connected  with  the  northern  districts  of  U.P.  I

 request  that  provision  should  be  made  to  construct  a  bridge  over  the  Ganges
 as  to  connect  Mirzapur  with  northern  districts.

 The  Community  development  programme  is  not  properly  im  plemented
 in

 ‘our  district.  Grants  for  construction  of  wells  etc.  is  mu  ch  delayed.
 The  illiterate  people  cannot  procure  vouchers  and  the  officers  entice  them  to

 Prepare  counterfeit  vouchers  and  share  the  gains  with  them.
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 Finance  Bill  April  17,  1964
 ee  a नणातएयगतएएਂ  शाण  et et om et ae ae  ant

 [Shri  Ram  Swarup]

 A  lot  of  amount  is  misappropriated  in  the  big  projects  and  if  check  were

 imposed  on  it  greater  achievements  could  be  made.

 Shri  Kashi  Ram  Gupta  (Alwar):  The  more  the  number  of  laws  we  enact,

 the  more  corruption  we  find.  It  seems  the  Government  acts  in  collusion  with

 the  corrupt  people.  When  controls  and  other  taxation  measures  were  imposed

 during  the  British  regime,  the  inspectors  and  other  Government  officials  amassed

 huge  sums  by  unfair  means  but  nobody  took  notice  of  that.  After  independence
 our  Government  inherited  the  same  methods.  Strange  measures  are  adopted

 today,  such  as  Gur  Control  Order  and  the  other  ones.  Under  the  said  Order

 the  movement  of  Gur  from  out  of  U.P.  was  banned,  with  the  result,  that  the

 These  amounts police  sub-inspectors  and  other  people  earned  lakhs  of  rupees.
 are  not  accounted  for,  and  hence  nobody  can  check  them.  Similarly,  the  sales

 tax  laws  have  been  enacted  in  such  a  faulty  manner  that  they  inspire  people
 to  evade  them  and  go  scot-free.  According  to  the  new  amendment  pro-

 posed  to  this  law  the  businessmen’s  secrets  shall  be  made  public.  Even  small

 businessmen  are  covered  under  this  amendment.  This  will  lead  to  further

 harassment  of  the  small  businessmen  and  nothing  more.  Income-iax

 worth  crores  of  rupees  is  evaded.  The  Government  try  to  remedy  this

 situation  only  by  enacting  stricter  measures.  No  body  tries  to  get  at  the  root

 ofthis  problem.  The  Government  should  set  up  a  separate  department  which

 may  conduct  a  research  regarding  the  methods  applied  for  evading  the  taxes,
 and  suggest  remedies.

 Now  I  want  to  tell  you  how  the  Government  itself  exploits  three  and  a

 half  lakhs  of  these  people,  whose  income  ranges  between  5,000  and  10,000

 rupees.  Such  people  have  to  pay  the  charges  of  the  income  or  sales  tax  prac-
 titioners  whose  assistance  they  must  seek,  in  addition  to  the  due  tax.  Apart
 ftom  this  the  amounts  of  tax  are  enhanced  by  a  half  or  by  a  quarter  on  the  plea
 that  they  did  not  keep  their  accounts  in  a  proper  manner.  This  is  something

 highly  objectionable.

 The  probe  of  the  team  of  tax  experts  from  the  U.S.A.  shows  that  dodgers
 are  increasing,  and  that  the  transport  operators,  shopkeepers,  film  stars,  lawyers,,
 doctors,  and  certain  other  professionals  are  the  peopl  who  evade  tax  in  India.
 Our  Government  have  failed  to  check  tax-evasion  so  far  as  the  above  enumera-
 ted  categories  are  concerned.  The  businessmen  are  often  compelled  to  pay
 more  arbitrarily,  but  doctors  and  lawyers  and  others  are  not  brought  to  book..
 Therefore,  all  these  categories  should  not  be  treated  at  par.  Some  effective
 methods  should  be  devised  to  realise  tax  from  such  people.  The  present  method
 of  fixing  District-wise  income  tax  targets,  and  of  compelling  the  people  to  pay
 more  in  case  those  targets  are  not  achieved,  is  faulty  and  unjustful.

 Talk  of  small  scale  and  cottage  industries  is  useless,  because  our  Govern-
 ment  want  to  increase  its  revenues  by  centralisation.  It  is,  in  fact,  not  interested
 in  decentralisation.’

 The  present  policy  of  indirect  taxation,  and  of  imposing  taxes  on  consumer-
 goods,  will  not  let  the  prices  come  down.

 च्

 So  far  as  agricultural  production  is  concerned  we  should  scr
 ह  art  ap  all  these

 departments  which  have  no  utility.  The  rev  1111 wh  OE  es  received  as  dir  ect  taxes  should be  earmarked  for  the  weaker  sections  of  the  society.  This  will  also  have  a
 very wholesome  effect  on  the  tax-payers.

 os
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 वित्त  विधेयक
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 चैत्र  १८८६
 eae

 A  few  days  back,  the  Rajasthan  High  Court  gave  a  judgment  that  the

 royalty  on  minerals  shall  be  capital  expenditure,  as  a  result  of  which  the  whole

 economy  will  be  unsettled.  The  people  will  have  to  face  hardships.  Frequent
 changes  in  the  financial  policies  lead  to  a  sense  of  insecurity.  We  should  try  to
 remove  that  sense  of  insecurity.

 We  have  failed  to  take  proper  action  against  the  corrupt  income  tax  officers.
 Even  we  have  not  been  able  to  determine  who  are  honest  and  who  are  not.  If
 there  is  a  corrupt  officer,  at  the  most  he  is  transferred  to  some  other  place.
 Some  of  the  income-tax  officers  have  amassed  huge  sums  by  unfair  means  and.
 still  they  cannot  be  brought  to  book.

 Now  I  will  refer  to  the  limited  companies  in  the  private  sector.  There  is
 lack  of  a  uniform  approach.  There  is  no  co-ordination  among  different  depart-
 ments.  The  reports  of  the  various  departments  contradict  each  other.  It  has
 affected  the  financial  set  up  adversely.  Disputes  regarding  bonus  will  upset  the
 business  of  the  small  business  houses.  The  legislation  that  we  enact  should

 provide  adepuate  protection  to  small,  medium  and  big  business  companies.

 It  is  difficult  to  check  tax-evation  unless  we  change  our  methods  radically,
 and  also  unless  we  give  proper  relief  to  the  people  of  small  income  group.

 Shrimati  Kamala  Choudhury  (Hapur)  :  I  have  received  various  letters
 from  the  people  regarding  the  Budget  proposals  presented  by  the  hon.  Finance
 Minister.  The  people  feel  that  the  Finance  Minister  should  have  given  more
 relief  by  way  of  raising  the  income-tax  slab  from  3600  to  4800.  Today,  when
 the  prices  are  soaring  high  it  is  difficult  even  for  a  person  earning  500  rupees
 a  month  to  make  his  both  ends  meet.  Adulterated  milk  is  selling  at  the  rate  of
 90  nP.  per  kilo,  and  the  sugar  is  selling  in  Black  market.

 Proper  irrigation  facilities  are  not  available  to  the  farmers.  Mill-owners  are

 leading  a  luxurious  life.  They  are  getting  richer  and  richer,  whereas  a  labourer
 cannot  fill  his  beliy  two  times  a  day.  Their  demand  for  increase  in  the  dearness.
 allowance  has  not  been  met.  The  Government  employees  have  expressed  a  sense:
 of  relief  at  the  withdrawal  of  the  C.D.  Scheme,  but  they  want  that  amounts
 deposited  by  them  should  be  given  back  forthwith.  Only  the  big  capitalists  should
 be  made  to  pay  more  in  the  shape  of  taxes  and  levies.  Steps  should  be  taken  to
 reduce  the  huge  administrative  expenses.  The  hon.  Minister  should  stream-
 line  the  administration  and  remove  the  preyalent  red-tapism.  I  welcome  the  steps
 taken  by  the  hon.  Minister  to  realise  income-tax.

 The  hon.  Minister  is  not  justified  in  imposing  Estate  Duty  in  certain  cases.
 1  8  man  leaves  behind  him  his  property  and  also  a  number  of  minor  and  youngਂ
 children,  either  they  should  be  given  free  education  and  other  required  faci-
 lities  or  they  should  not  be  subjected  to  estate  duty.

 With  these  words  I  support  the  Bill.

 Ind  ustrial  Polic

 Shri  Bishwanath  Ray(Deoria):The  masses  of  this  country  welcomed  the-

 with  the  ho
 y  and  the  decision  to  establish  a  socialistic  pattern  of  Society,

 the  benefi
 pe  that  their  economic  lot  would  improve.  But  today  we  find  that  all’

 ts  have  gone  to  the  big  industrialists  and  capitalists  and  the  plight
 of  wage-  carners,  farmers  and  middle-class  people  remains  as  deplorable  as  ever.
 There  1  §  concentrati
 remaining  9

 on  of  wealth  in  the  hands  of  the  §  per  cent  people,  and  the

 production,
 5  Per  cent  people,  who  have  put  their  best  efforts  to  increase

 Temain  where  they  were.
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 haveto  remove  the  monopolies  and  the  concentration  of  wealth  in  this

 country  and  also  to  see  that  the  disparities  are  gone.  A  monopolies  Commission
 has  been  constituted  with  this  end  in  view.  There  are  experts  and  experienced

 people  on  this  Commission,  but  there  is  nobody  who  may  have  been  inspired  by
 ‘ ideals  of  socialistic  pattern  of  society.

 |  श्री  तिरुमल  wa  पीठासीन हुए  ।
 Shri  Thirumal  Rao  in  the  Chair  J

 We  should  change  our  policies  which  have  led  to  concentration  of  wealth.

 ‘The  problem  is  not  only  of  removing  concentratior.  of  wealth,  but  also  of  distri-

 buting  our  national  income  properly.  The  incomes  of  the  lower  and  middle  in-

 ‘come  groups  have  not  increased,  even  after  implementation  of  the  three  five

 year  plans.  One  of  the  many  reasons  for  this  is  ;  that  the  policy  of  the  Govern-

 ment  in  regard  to  giving  loans  for  small  scale  industries  is  faulty.  The  Industrial

 Finance  Corporation  and  the  life  Insurance  Corporation  should  give  loans  in

 ‘such  a  way  that  the  benefit  therefrom  accrues  to  the  common  men.

 Shri  Kachhavaiya  (Dewas)  :  There  is  no  quorum  in  the  House.

 सभापति  मह  एक  माननीय  सदस्य  तो  गणपूर्ति  का  प्रश्न  उठाते  हैं  कौर  उन्हीं  के  दल

 के  एक  अन्य  सदस्य  सभा  से  उठ  कर  बाहर  चले  जाते  यह  बात  ग्रनुचित  है  ।

 मेरा  माननीय  सदस्यों  से  निवेदन  हैं सभी  दलों  को  गणपूर्ति  रखने  में  सहयोग  देना  चाहिए  ।

 fe  वहं  ६  बजे  तक  सभा  से  उठ  कर  बाहर  न  जायें  ।

 Shri  Bishwanath  Ray:  Adequate  measures  have  not  been  taken  to

 ‘improve  the  economic  lot  of  the  rural  people.  In  order  to  achieve  this  end,  the

 ‘Government  should  resort  to  state  trading  in  foodgrains.  The  banks  should

 be  nationalised.  Itis  wrong  on  the  part  of  the  Deputy  Chairman  of  the

 Planning,  Commission  to  declare  that  nati  onalisation  of  banks  will  not  be

 conducive  to  national  interests.  The  fact  is  just  the  reverse  of  it.

 The  people  who  take  loans  from  the  L.I.C.  and  the  Finance  Corporation
 should  be  made  to  pay  the  same  back  within  the  stipulated  period.  The  more
 amounts  should  be  invested  for  starting  industries  in  the  public  sector.  Foreign
 investment  should  also  be  utilised  in  the  public  sector.

 The  Planning  Commission  should  be  realistic  in  formulating  plans.  It

 ‘Should  look  at  problems  from  a  practical  point  of  view.

 श्री  राजाराम  )
 :  आवश्यक  वस्तुयें  के  मूल्य  उत्तरोत्तर  बढ़ते  जा

 रहे  हैं
 ।

 यदि  सरकार  ने  उपभोक्ता  वस्तुध्नों  को  उत्पादन  न  तो  इनके  मूल्यों  को  बढ़ने  से  नहीं

 रोका  जा  सकेंगी  ।  मुल्यों  के  बढ़ने  का  एक  कारण  परोक्ष  करारोपण  संबंधी  नीति

 भी  है  ।  वर्ष  qe¥o—ve A qttay में  परोक्ष  कर  ३६२  करोड़  रुपये  के  थे  जब  कि  वर्ष  1&<  २-६३  में

 यह  बढ़कर  १३३४  करोड़  रुपये  हो  उन  के  मुकाबले में  प्रत्यक्ष  कर  इतने  नहीं  बढ़े

 इस  प्रकार  की  नीति  से  देश
 के  जन

 साधारण  का  बहुत  कठिनाई  का  सामना
 करना

 पड़

 रहा  है  ।  मद्रास  में  चावल  का  मूल्य  २  रुपये  प्रतिकिलो ग्राम  AK  इसी  तरह
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 इंधन
 के

 मूल्य  भी  बढ़  रहे  है ं।  सरकार  को  चाहिये  कि  उपभोक्ता  वस् तुझ ों  के  मामले में
 साधारण

 को  राहत  अन्यथा  देश  की ग्राथिक  स्थिति  बिगड़  जायेगी ।

 r  ह
 स्वर  नियंत्रण  oer  से  कोई  लाभ  नहीं  z  गमे  कक* क ' फा क ਂ

 में  वृद्धि  हुई  हैं  ।  इसलिये  इस  mee  को  इत  स  लेना

 स्वास्थ्य सिलसिले  में  भी  हमारे  देश  की  शभ्रवस्था  बहुत  खराब  है  ।  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र
 में  एक  होसूर  नामक  स्थान  >

 धर  जहां  पर  बहुत  भीषण  रूप  में  फैलता  ।  प्रत्येक वर्ष

 कई मौतें हैजे  सेहो  जाती  मेरा  निवेदन  कि  इस  समस्या की  कौर  ध्यान  दिया

 जाये  ।

 देश  में  इस्पात  के  उत्पादन  के  लिये  कई  संयंत्र  स्थापित  किये  गये  हैं  परन्तु  सलेम  के  लोहे

 संयंत्र  की  नींव  भी  नहीं  रखी  गयी  हालांकि  मेरे दल  ने  कई  बार  इस  stare  ध्यान  दिलाया

 है
 ।

 इसीलिये  दक्षिण  भारतीय  महसुस  करते  हैं  कि  उन  की  उपेक्षा  की  जाती
 |

 श्री  रघुनाथ  सिह  (  वाराणसी  ):  सभी  संयंत्र  दक्षिण  भारत  में  स्थित  |

 श्री  राजा  राम :  कौन  सा  आयोग ड्राप  ने  स्थापित  किया  है
 ?

 सभापति  महोदय :  माननीय  सदस्य  अपना  भाषण  कल  जारी रख  सकते  हैं ।

 इसके  पश्चात्‌  लोक-सभा  १८  Vege jae  २९,  १८
 so
 ae  के  ग्यारह

 बजे तक  के  लिये
 स्थगित  हुई

 ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on
 eos  ( Satuday,  the  18th  Apil,  1954/Chaitra  Saka).

 anne  Poa
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